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यह पुस्तक पूज्य गुरुवर स्तर. डॉ. सी. आर. कोठारी की 
स्मृति में समर्पित । 


पुस्तक प्रकाशन के समय मैं पूज्य पिताजी स्व. श्री भैरू 
लाल जी शर्मा एवं पूजनीया माताजी स्व. श्रीमती शांति 
शर्मा का स्मरण किये बिना नहीं रह सकता, जिनकी प्रेरणा 
से ही यह महत्वपूर्ण कार्य करने मे मैं समर्थ हो सका। 


लेखक 


भूमिका 


राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था पुस्तक आपके हाथों मे सौंपते हुए अपार हर्ष 
का अनुभव हो रहा है। हाल ही के वर्षो में प्रारम्भ किये गए आर्थिक उदारोकरण के दौर 
में औद्योगिक विकास अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होकर 
उभर है। औद्योगिक विकास की उपादेयत्ञ को दृष्टियत रखते हुए ही न केवल विश्व के 
अनेक राष्ट्र अपितु भारत सरीखे देश के राज्य भी आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में औद्योगिक 
विकास पर ध्यान केख््रित किये हुए है। विदेशी पूँजी निवेश को आकर्षित करने का मुख्य 
ध्येष औद्योगिक विकास की गति को तेजतर करना है। औद्योगिक विकास आधुनिक युग 
कौ एक अनिवार्यता है। इसके बिना आज कोई देश न तो जनसमूह को जीवन के प्रचुर 
साधन उपलब्ध करा सकता है और न ही अन्तर्रष्टीय मच पर उचित भूमिका निभा सकता 
है। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न एव विकसित कहे जाने वाले देश औद्योगिक त्रिकास के मार्ग 
पर अग्रसर होकर ही आर्थिक विकास के उच्चतम शिखर तक यहुचे हैं। यह एक ऐतिहासिक 
तथ्य है। विकसित राष्ट्री से सीख लेकर अनेक विकासशील राष्ट्र आज तीब्र औद्योगिक विकास 
के लिए प्रयासरत है, किन्तु विकास लक्ष्य प्राप्ति मे अनेक बाधाए इनके समक्ष विद्यमान 
है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव सबसे प्रमुख बाधा है। जिससे ये राष्ट्र औद्योगिक विकास 
'को अपेक्षित गति देने मे सफल नहीं हो पा रहे हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है, यहाँ 
के प्राकृतिक ससाधनो का समुचित विदोहन नहीं होने से अन्य देशों की तुलना में भारत 
पिछड़ा हुआ है। अत तीब्र औद्योगिक विकास को महती आवश्यकता है। 

उद्योगों के समुचित विकास से देशवासियों कौ आय में अर्थपूर्ण एबं नियमित रूप 
से वृद्दि सम्भव है। औद्योगिक विकास के द्वारा अधिक रोजगार एव श्रेष्ठतर व्यावप्तायिक 
ढाचा निर्मित होता है। लोगो के जीवन स्तर में सुधार आता है। बचद एवं निवेश में बृद्दि 
'की सुखद परिणवि उत्पादिता मे वृद्धि के रूप मे परिलक्षित होती है। व्यक्ति और समाज 
का बहुमुखी विकास होता है। राष्ट्र आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अधिक सशक्त होकर 
उभरता है। 

भारत मे स्वतत्रता के बाद औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन का सूत्रपात हुआ। 
आर्थिक योजनाओ की व्यूह रचना में आधारभूत एवं भावी औद्योगीकरण पर जोर दिया 
गया। फलस्वरूप सातवों पचवर्षोय योजना के प्रार्म्ष होने तक औद्योगिक विकास सबंधी 
व्यापक आधारभूत ढाचा तैयार हो चुका था। आर्थिक उदारीकरण से अर्थव्यवस्था मे मूलभूत * 
बदलाव हुए है। औद्योगिक नीति में किये गए परिवर्तन से देश में औद्योगिक विकास का 
अच्छा बादावरण बना है। 

राजस्थान सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। परन्तु औद्योगिक विकास की 
दृष्टि से अभी तुलबात्मक रूप से कमजोर है। क्षेत्रफल को दृष्टि से मध्यप्रदेश के बाद 
भारत के राज्यों में राजस्थान का स्थान है। जिसका अधिकाश भाग रेत के धोरें से पटा 
हुआ है। यह धोरे रूपी सागर अपने में अथाह खनिज सपदा समेटे हुए है, किन्तु राज्य 
में ससाधनों का बाहुल्यता के बावजूद ऑँद्योगिक इकाइयाँ का अभाव बना हुआ हैं। 

औद्योगिक विकास को उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए तथा आर्थिक उदारीकरण 
के दौर में उद्योगों के विकास पर विशेष बल देने के फलस्परूप राजस्थान का आलोचनात्मक 


अध्ययन करने को प्ररेणा उत्पन्त हुई। वर्ष 4994 में “राजस्थान का औद्योगिक विकास 
एवं भावी सम्भावनाए, विशेषत- सवाईमाधोपुर जिले के सदर्ध में” विषय पर शोध प्रबंध 
सम्पन्न कर राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया, जिस पर विश्वविद्यालय ने मार्च 996 
में पीएचडी की उपाधि प्रदान की। राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था पुस्तक शोध 
प्रबंध का ही पुस्तकीय रूप है। विषय वस्तु में क्रमबार अवश्य बदलाव किया गया है। 
इसके अलावा पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आर्थिक उदारीकरण और पर्यटन 
उद्योग को अलग से सम्मिलित किया है। पुस्तक में कुल चौदह अध्याय है जिनके भाम 
इस प्रकार है- औद्योगिक पृष्ठभूमि, राजस्थान में प्रमुख वृहद उद्योग, लघु उद्योगो की 
प्रगति, पर्यटन उद्योग के विकास की सम्भावनाए, राजस्थान के औद्योगिक विकास कौ झलक 
तथा भारत में इसको स्थिति, औद्योगिक विकास की भावी सम्भावनाएँ, औद्योगिक विकास 
में प्रमुख बाधाएं तथा विकास हेतु सुझाव, तई औद्योगिक नोति, औद्योगिक विकास और 
विशिष्ट वित्तीय सस्थाएँ, सवाई माधोपुर का औद्योगिक विकास तथा राजस्थान में आर्थिक 
उदायीकरण। 

मुस्तकीय सामग्री को जैयार करने में इकोनरॉमिक सर्वे, इण्डिया, स्टेटिस्टिकल 
एब्सट्रक्टर आँफ राजस्थात, बेसिक स्टेटिस्टिक्स राजस्थान, द पापुलेशन आँफ राजस्थान, 
एन्यूबल सर्वे आफ इण्डस्ट्रोड, आय व्यय॑ अध्ययन राजस्थान, खादी ग्रामोद्योग प्रवृत्तियाँ 
और प्रगति, नई औद्योगिक नीति, डी ए,वी पी सूचना और प्रसारण मत्रालय भारत सरकार, 
पब्लिक एन्‍्टरप्राइजेज सर्वे, योजना, कुरूक्षेत्र, उद्योग व्यापार पत्रिका आदि महत्वपूर्ण पजकीय 
प्रकाशनो का भरपूर उपयोग किया गया है। 

मै श्रीहदेष डॉ जे के टण्डन साहब का विशेष रूप से हृदयक आभार प्रकाट करता 
हूँ जिल्‍्होने मुझे कभी पूज्य डॉ सी आर. कोठारी साहब का अभाव महसूस नहीं होने 
दिया। आज डॉ रण्डन के सानिध्य में हो मेरी लेखनी को गति मिल रही है। आप मेरी 
प्ररैणा के झरने) 

पुस्तक लेखन के लिए गुरूजन, विद्वान व्याख्याता, मित्रों तथा निकट सम्बन्धियों से 
प्ररैणा मिली। इन सभी के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं पुस्तक की श्रीमती किरन परनामी 
के प्रति भी आभारी हूँ। जिन्होने अत्र ल्प समय मे पुस्तक को प्रकाशित कर आपके हाथों 
में सौप दिया है॥ 

आखिर में श्रीमती मजू शर्मा, सदाई माधोपुर त्तथा सुश्री नीलम जोशी अजमेर के 
प्रति हृदय से आभारी हूँ जिन्होने शोध एवं लेखन के क्षेत्र में सदैव मेरा उत्साहवर्धन किया। 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक राजस्थान के औद्योगिक विकास में रूचि रखने 
बालो के लिए उपयोगी सिद्ध हौगी। पुस्तक को उतरोत्तर प्रभावी बनाने के लिए आपके 
सुझावों और विचारों का सदैव स्वागत है। 


शाति दीप डॉ ओ पी, शर्मा 
जटबवाडा मानटाउन 

सवाई माधोपुर 32200॥ 

राजस्थान 


है] अध्याय १ 
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सक्षिप्त अध्ययन 
आजादी स्ले पूर्व राजस्थान विभिन्न देशी रियासतो मे बटा हुआ था । विभिन्न 
आर्थिक सूचको की दृष्टि से रियासता की स्थिति अलग अलग थी । शजस्थान में देशी 
रियाप्ततो को मिलान की प्रक्रिया मार्च १948 मे प्रारम्भ हुयी ।9 देशा रियासत और 
बीन सामन्ती शज्यो के एकीकरण का प्रक्रिया नवम्बर १986 मे पूरी हुइ । गोरतलब है 
भारत में प्रथम पच वर्षाय योजना मार्च 956 म सम्पत हो चुकी थी । इस याजनावधि 
मे राजस्थान निमाण प्रक्रिया से भुजर रहा था । 
वर्तमान मे राजस्थान योजनाबद्ध विकास के छियालीस वष पूरे कर चुका है। 
इस अवधि मे आठ पच वर्षीय योजनाएँ तथा छह वाषिक याजनाएं सम्पन्न हो चुको है 
।राज्य में अप्रेल 4997 स नवी पचवर्षाय योचना प्रारम्भ होगी । नियोजन काल मे राजस्थान 
मे आर्थिक विकास ने गति पकडोी है । राजस्थान मे चालू मूल्यों पर आथिक वृद्धि दर 
4994 95 में 2। 66 प्रतिशत रहो । राजस्थान मे ओमत कृषि जोत 4 ॥4 हक्टेयर है। 
जो भारत की ओसत कृषि जात 68 हेक्टेयर को तुलना मे अधिक है । राज्य के प्रति 
व्यक्ति खाद्यान्नो का त्रिवाधिक आस्रत उत्पादन 94 किलोग्राम है ।इस दृष्टि से राजस्थान 
का देश भर मे पाचवा स्थान है । योजना उद्व्यय की दृष्टि से भी राजस्थान का पाचवा 
स्थान है । राजस्थान में अष्ठम याजना (992-97) का उद्व्यय 500 करोड रुपए 
है ।१995 96 के बजर अनुमाना के अनुसार प्रत्ति व्यक्ति विकास दर व्यय १037 70 
रुपए है । प्रति व्यक्ति विकास दर व्यय को दृष्टि से राजस्थान का आठवा स्थान है । 
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96 में बढ़कर 33705 करोड र्पए हो गया । यह वृद्धि 0 प्रतिशत आको गई है । 
वर्ष 7996-97 के अनुमान के अनुसार शुद्ध राज्य घोलू उत्पाद 39460 करोड रुपए आका 
गया है । इस प्रकार गत वर्ष के मुकाबले यह वृद्धि ॥7 प्रतिशत से अधिक है । 

स्थिर कीमतों (980-8) पर 994-95 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 9937 
'करोड रुपए था जो वर्ष 995-96 में बढकर 9936 करोड रुपए हो गया । अग्रिम अनुमानो 
'के अनुसार 4996-9 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ॥024 करोड रुपए हो जाएगा । यह 
चृद्धि 4] प्रतिशत के लगभग आको गई है । 

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में उत्तयेत्तर वृद्धि हुई है । प्रचलित मूल्य (980 
8॥) पर 996 9 में प्रति व्यक्ति आय 7992 रुपए आको गई है जो 995-96 मे 6958 
स्पए की तुलना में लगभग 75 प्रतिशत अधिक है । स्थिर कोमतो पर वर्ष 996 97 
में प्रति व्यक्ति आय 2232 स्पए आकी गई है जो कि 7995 96 से 8 83 प्रतिशत अधिक 
है । वर्ष 995 9१ मे स्थिर कीमतो पर प्रति व्यक्ति आय 205॥ स्पए थी 

योजना परिव्यय--राजस्थान मे योजनावद्ध विकास मे सार्वजनिक क्षेत्र के 
अन्तर्गत वास्तविक व्यय में भारी वृद्धि हुयी । सार्वजनिक क्षेत्र में योजनावार वास्तविक 
व्यय इस प्रकार है-प्रथम योजना 5 4॥ करोड रुपए, ट्वितोय योजना 702 7 करोड रुपए, 
तृतीय योजना 2727 करोड रुपए, तीन वार्षिक योजना (4966 69) मे 36 8 करोड 
रुपए, चतुर्थ योजना 308 8 करोड रुपए, पाचवी योजना 857 6 करोड रुपए, वापिक 
योजना 290 2 करोड रुपए, छठो योजना 220 5 करोड रुपए, सातवीं योजना 306 2 
करोड रुपए, वार्षिक योजना 990-94 मे 973 2 कग्रेड रुपए, वाधिक योजना 499- 
92 (सभावित) ॥70 करोड रुपए ॥ 

आठवीं पचरवर्धीय योजना ( 99-92 )-- राजस्थान की आठवीं योजना 
११500 कग्रेड रुपए की निर्धारित को गई है । आठवीं योजना कौ निर्धारित राशि सातवीं 
योजना के वास्तविक परिव्यय से 270 22 प्रतिशत अधिक है । आठवों पच वर्षीय योजना 
का प्रस्तावित व्यय मार्च 990 तक विभिन्न पच वर्षीय योजनाओ तथा वार्षिक योजनाओं 
के वास्तविक व्यय (740 9] करोड रुपए) से 4359 09 करोड रुपए अधिक है । आठवीं 
योजना में वास्तविक व्यय 72000 करोड रुपए होने का अनुमात है । 

आठवों योजना में सर्वाधिक ध्यान उर्जा विकास पर केन्द्रित किया गया है। 
ऊर्जा के लिए प्रस्तावित व्यय का 283 प्रतिशत निर्धारित किया गया । ऊर्जा विकास 
के बाद सबसे अधिक ध्यान सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएँ और सिचाइ एवं बाढ़ 
नियत्रण पर दिया गया है 4 आठवीं योजना मे क्षेत्रवार परिव्यय आवटन इस प्रकार 
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है --कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ 7286 92 करोड रुपए, सिचाई एवं बाढ़ नियत्रण 4979 49 
'करेड रुपए, ऊर्जा 3255 49 करोड रुपए, उद्योग च खनिज ५36 02 करोड रुपए, यातायात 
783 97 करोड स्पए, वैज्ञानिक सेवाएँ एव अनुसधान 39 96 करोड रुपए, सामाजिक एवं 
सामुदायिक सेवाएँ 246 62 करोड रुपए, आर्थिक सेवाएँ 74 72 करोड रुपए वथा सामान्य 
सेवाएँ 58 56 करोड रुपए ॥ 

वार्षिक योजना --- राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजनान्तर्गत निवेश 7992 93 
में 320 प्रति व्यक्ति से बढकर 996 97 में 727 रुपए हो गया है ॥ देश मे योजना 
के आकार में सर्वाधिक प्रतिशत चृद्धि शजस्थान में ही हुई है । राज्य की वार्षिक योजनाओ 
के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई हैं । वार्षिक योजना का आकार 3992 93 में 4400 
करोड रुपए था जो बढकर 993 94 में 7700 करोड रुपए, 994-95 में 2450 करोड 
रुपए तथा 995-96 में और बढकर 3200 करोड रुपए हो गया ॥ आठवीं योजना के 
आकार को देखते हुए 996-97 का वार्षिक योजना 2750 करोड रुपए की होनी चाहिए 
थी किन्तु विकासगत जरूरता को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक योजना 3200 करोड रुपए 
की निर्धारित की गई । 

शजस्थान की 4994-95 की वापिक योजना में गत वर्ष की तुलना मे 44॥॥ 
प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई । 7994 95 की वार्षिक योजना का विकास शीर्ष अनुसार 
वास्तविक व्यय इस प्रकार है - 

योजना उद्व्यय 3994 95 











विकास शीर्ष वास्तविक उद्व्यय कुल 
(करोड रुपए) का प्रतिशत 

+ कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ 240 27 954 
2 ग्रामीष विकास उ8054 77228 
3 विशिष्ठ क्षेत्रीय योजना 345 074 
4 सिचाई एवं बाढ नियत्रण उड्ा 73 7578 
5 ्ऊर्ज 65739 2889४ 
6 उद्योग व खनिज 72264 328 
7 यात्रयात 778 62 239 
8 वैज्ञानिक सेवाएँ एव अनुसधान उठ 046 
9 सामाजिक एवं सायुद्रायिक सेवाएँ 60657 खुवा 
79 आर्थिक सेवाएँ 7772 ण्ख 
+7 सामान्य सेवाएँ 24 63 02 
कुल अबाड 75 70000 





स्नोत - आर्थिक समीक्षा 995-96 राजस्थान सरकार ॥ 
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वर्ष 7994 9५ की वार्षिक योजना में सर्वाधिक घ्यान ऊर्जा, सामाजिक एव 
सामुदायिक सेवाएँ और सिचाई एव बाढ़ नियंत्रण पर केद्धिठ किया गया है । इस विकास 
शीर्षों पर वास्तविक व्यय कुल योजना परिव्यय का क्रमश 26 96 प्रतिशत 25 १] प्रतिशत 
१5 78 प्रतिशत रहा ) 


शजस्थान*की जनसंख्या 


राजस्थान की जनसख्या कौ विकरालता विकट समस्या हैं । बढती जनसख्या 
अब विस्फोटक स्थिति के सन्निकट है जो विकास में अवरोध साबित हो रही है ।जनसख्या 
के सख्यात्मक पहलू की अपेक्षा उसका गुणात्मक पहलू अधिक महत्त्वपूर्ण हैं ।तीब्र आर्थिक 
विकास के वास्वे तेज गति से बढ रही आबादी को धामना परिहाय है ) इसके अभाव 
मे विकासगत प्रयासों की कोई प्रासगिकवा शेष नहीं रह सकेगी । 

मानवीय साधनों की दृष्टि से राजस्थान को स्थिति देश के अन्य प्रान्तो को 
तुलना मे दयनीय है । ग्रामीण क्षेत्रो में विशेषकर महिलाओ में साक्षरता का नितान्‍्त अभाव 
है । साकार प्रान्त मे साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, सफाई व पोषण आदि सुविधाएँ मुहैया 
कराने के लिए सचेष्ट है । हाल ही के बर्षों में राज्य में औद्योगिक विकास का अच्छा 
वातावरण बना है । लोगो की आमदनी के बढने से जनसख्या की गुणात्मकठा मे वृद्धि 
दृष्टिगोचर हुयी है ॥ 

द पापूलेशन ऑफ राजस्थान, 99॥ के अनुसार राजस्थान को जनसख्या 
4,40,05,990 थी । इसमे ग्रामीण जनसख्या 3,39,38,877 तथा शहरी जनसख्या 
१,00,67,3 थी । वर्ष 4987 में राज्य की जनसख्या 3 43 करोड थी । 498॥ से 399 
के बीच राज्य कौ जनसख्या में 97 करोड व्यक्तियों की बढोवरी हुयी है ।98॥ 9 
के दशक में राज्य को जनसख्या मे वृद्धि 28 44 प्रतिशत बैठती है जो भारत की दशकीय 
वृद्धि (23 85 प्रतिशत) की तुलना में 4 59 प्रतिशत अधिक है 4 जाहिर है राजस्थान 
में जनप्रख्या वृद्धि डरावने काले बादलों की तरह मडरा रही हैं ॥ 

राजस्थान में 4957 से 7799 वक की अवधि में जनसख्या में दशकोय वृद्धि 
अग्राकित हैं । 








वर्ष जनसख्या (करोड में) दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में) 
स्श्रा 760 752 
यश 2० 262 
ग्ग्ा 2उ8 या 
कहा ३43 उ30 


क्श़़् 4409 स्श्4 
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स्वतत्रता--उपरात राजस्थान की जनसख्या 395 में 60 करोड से बढकर 
१99] मे 440 करोड हो गयी ।चालोस वर्षों मे 2 80 करोड को वृद्धि हो गयी । 95॥ 
से 987 तक जनसख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी | 799 की दशकोय वृद्धि का ॥98॥ 
की तुलना मे कम होना प्रान्त के लिए शुभ सकेत है लेकिन अखिल भारत कौ वृद्धि 
दर से तुलना करने पर स्थिति निराशाजनक परिलक्षित होती है ॥ अत. राज्य की जनसख्या 
वृद्धि दर को भविष्य मे और कम करने को आवश्यकता है । 99॥ मे राजस्थान की 
जनसख्या भारत की कुल जनसख्या का 520 प्रतिशत रही है । 

'जनसख्या घनत्व--प्रति वर्ष 284 प्रतिशत को गति श्ल॑ बढ रहो जनसख्या 
के कारण राज्य मे जनसख्या के घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुईं है । 997 की जनगणना 
के अनुसार यह प्रति वर्ग कि मी 728 रहा जबकि 798॥ में यह 00 व्यक्ति प्रति चर्ग 
किमी था । राज्य के सभी जिलो मे तीव्र आर्थिक विकास नहीं होने के कारण घनत्व 
मे काफी अतर है । जयपुर जिले में जनसख्या घनत्व 335 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है 
जो कि सर्वाधिक है । जैसलमेर जिले मे यह 9 है जो कि राज्य मे सबसे कम है । 
१98। मे तो केवल 6 ही था । 

लिग अनुपात --प्रति हजार पुरुषो के पीछे महिलाओ की सख्या में हो रही 
कमी महिलाओ के प्रति उपक्षित व्यवहार का परिचायक है । राज्य में प्रति हजार पुरुषों 
के पीछे महिलाओं की सख्या 994 मे 970 है जो कि अखिल भारत स्तर के लिय 
अनुपात (927) से ॥7 कम है । 98॥ में यह अनुपात 99 था 7980-8॥ के दशक 
में ग्रज्य मे लिग अनुपाव मे 6 अको की गिरावर आयी है । 4994 को जनगणना के 
अनुसार राज्य के सभी जिलो मे स्त्रियो की सख्या पुस्षों से कम पायी गई । 

साक्षरता--साक्षरता की दृष्टि से राज्य की स्थिति बढ़ी सोचनीय है ।॥ महिलाओं 
मे साक्षरता की दर बहुत नीची है ।॥ ग्रामीण स्त्रियो का तो हाल ही बेहाल है । 99] 
में राज्य मे 7 वर्ष व इससे अधिक आयु की जनसख्या में साक्षरता 38 55 प्रतिशत रही, 
१98। कौ साक्षरता का प्रतिशत 304 था पिछले दस वर्षों में साक्षरता में 8 45 प्रतिशत 
की वृद्धि हुयी है ॥ स्थिति मे थोडा सुधार हुआ है लेकिन राज्य आज भी इस दृष्टि से 
काफी पिछडी हुयी दशा मे है । अखिल भारत स्तर पर साक्षरता 52 ॥7 प्रतिशत है । 
498। म॑ राजस्थान साक्षरता मे सबसे नोचले क्रम पर था, 997 में भी बिहार को छोडकर 
सबसे नीचे है। महिला साक्षरता की दृष्टि से तो राज्य आज भो नीचले क्रम पर है 
साक्षरता मे वृद्धि अत्यावश्यक है । इसमें अवेक समस्याओ का समाघान समाहित है । 
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इससे शादी की उम्र बढेगी लाग परिवार नियोजन के लाभ को बखूबी समप्रेग । 

जनसख्या की अन्य महत्त्वपूण प्रवृत्ति राज्य मे मम शक्ति के व्यावसायिक ढाचे 
मे बदलाव की है ।बंष ॥97 म कुछ श्रम शक्ति जनसख्या का २4॥ प्रतिशत थी जो 
१98 मे बढकर 366 प्रतिशत हो गई । वर्ष 499 में कुल श्रम शक्ति जनसण्या बा 
3887 प्रतिशत रहो । 


श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढाचा 


कुल श्रमिकों का विभिन्न ओद्योगिक श्रेणियो के अनुसार वितरण निमाविता 
तालिका मे दशाया गया है -- 
श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढाचा -- 











(प्रतिशत मे) 

ओद्योगिक ओेपी 7987 7 
7 कृषक 645 प880 
2 खेतिहर श्रमिक 65 4000 
3 यशुधन मछली वन आदि 28 780 
4. खबन पत्थर निकालना प्7 703 
5 (अ) पोेलू उद्योग 30 20 

(आ) घरेलू उद्योग क अलावा उद्योग... 50 5 45 
6. जिर्गाण गत 242 
7 व्यापार व वाबिज्य 44 647 
8 परिवहन संग्रह वे सचार क्र 239 
9 अन्य सवाएँ 73 969 
कुल (लगभग) 700 00 700 00 





कृषि एवं सहायके क्रियाआ म (श्रणा एक स तीन तत्र) श्रम शा या यपे 
4984 को तुला मे क्ष 7997 मं 52 प्रतिशत कम हुआ ह सतत ये उद्याया से (अणा 
चार व पाच) यह मामूला 0 22 प्रतिशत कम हुआ है । निमाण व सजा मे (अ्र्णां 
छ से नो तक ) 54॥ प्रतिशत बढा ह । 

बंप 99] म राज्य म॑ श्रम शक्ति क आद्यागिक पितरण मे । 98] का तााना 
मे जो परिवतन आया है बह एक सही दिशा म हान बाला परियनन है । इस दागन 
कृषि का महत्त्व कम हुआ है । निमाण व सयाओं क क्षत्र म॑ प्रगति झअतफ्तां है । 


8 राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


राजस्थान में तेज गति से बढ रही जनसख्या एक चिताजनक स्थिति है । कुल 
आबादी मे 6॥ प्रतिशत गैर श्रमिक है । प्रति हजार पुरुषो के पीछे घटतो महिलाओ की 
सख्या, साक्षरता की अत्यन्त नीची दर आदि चितनीय पहलू है । कृषि क्षेत्र पर आश्रितों 
की सख्या अभी अधिक बनी हुयी है । अधिक आबादी के सामने राज्य के अथाह प्राकृतिक 
साधन सीमित नजर आने लगे हैं । अत बढ रही आबादी की दर को तेजों से कम 
करने कौ सख्त आवश्यकता है । 

तीव्रता से बढ रही आबादी के अनेक कारणा मे शिक्षा का अभाव परम्परावादी 
दृष्टिकोण, निर्धनता आदि मुख्य है ॥ आज भी अधिकाश भागा में जन्म लेने वाले बच्चे 
को दायित्व के रूप मे नहीं लिया जाकर परिवार की आर्थिक इकाई के रूप मे स्वीकार 
'किया जाता है ग्रामीणो मे इस तरह को प्रवृत्ति ज्यादा है, शहरी निर्धनो मे भी कमोबेश 
यहीं हालत है । 

बढ रही आबादी को नियत्रित करने के लिए आवश्यक है कि मानवीय साधनों 
मे वृद्धि की पुरजोर कोशिश को जाए । इसमे सरकारी प्रयत्ञ के साथ जन सहयोग भी 
लाजिमी है । यदि समस्त राष्ट्र मे साक्षरता का अलख जगाया जाए तो यह आबादी नियत्रण 
में कारगर सिद्ध हो सकता है । 

सरकार सावचेत है लोगो मे भी जागृति है । लोग खुद-ब खुद परिवार नियोजन 
को आत्मसात करने लगे हे कई स्वेच्छिक सगठन भी इस ओर अग्रसर है । सर्वाधिक 
आवश्यकता पारिस्थिकी सतुलन तथा आबादी को नियत्रित करने की है । ऐसा करने 
से मानव पूजी मे अपेक्षित सुधार होगा तथा भावी पीढी के हित सुरक्षित रहेगे । यदि 
इसमें सफलता मिलती है तो आने वाले वर्षो मे राजस्थान आर्थिक विकास की दृष्टि 
से देश के अग्रणी राज्यों मे होगा । राजस्थान मे प्राकृतिक ससाधनो का अभाव नहाँ 
है । वित्त की यर्यात्त व्यवस्था करके प्राकृतिक ससाधनों को गति देने की आवश्यकता 
है । यहा विकास की विपुल सभावनाएँ है ! 





| अध्याय 2 


औद्योगिक पृष्ठभूमि 








'परिचयात्मक :- 


भारत के इतिहास मे राजस्थान का एक गौरवगय स्थान रहा है । राजस्थान अनेक 
साहसी और पराक्रमी योद्धाओ की जन्म स्थली रहा है। प्राकृतिक कठिनाईयो की तपोभूमि 
राजस्थान ने बिडला, डालमिया, सिघानिया, बागड, पोद्दर आदि उद्योगपतियों को जन्म 
दिया है जिन्होंने देश विदेश मे औद्योगिक ओर व्यापारिक जगठ मे काफो ख्याति अर्जित 
कीहै। 

राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसता तथा जनसख्या की दृष्टि से 
नवा स्थान है। राजम्थान का निर्माण 39 छोटे छोटे राज्यों व तीन चीफशिपो के एकोकरण 
से हुआ था। ये राज्य जनसख्या आकार, प्रशासनिक कुशलता व आर्थिक विकास की दृष्टि 
से काफी भिन्न थे। एकोकरण कौ प्रक्रिया 3948 से प्रारम्भ होकर 7956 मे सम्पत्र हुई 
थी। राजस्थान का वर्तमान वैधानिक स्वरूप ॥ नवम्बर 956 को लागू हुआ । 

स्वतत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान एक पिछडा हुआ राज्य था। आज जबकि 
राजस्थान नियोजित विकास के चार दशक पूरे कर चुका है फिर भी देश के अन्य राज्यो 
यथा पजाब, महाराष्ट्र, गुजतत व हरियाणा आदि को तुलना मे पिछडा हुआ है। 949 
के पुनर्गठन से पूर्व-ग्रजस्थान मे बिजलो, पानी व यात्ययात के साधनों के अभाव के कारण 
बडे पैमाने के आधुनिक उद्योगो का विकास सभव नहीं था। सरकार ने पचवर्षीय योजनाओं 
मैं राज्य के औद्योगिक विकास के लिए विद्युत सृजन परिवहन, णानी, शिक्षा व चिकित्सा 
आदि पर काफी बल दिया हैं। 986-87 मे राजस्थान का समस्त भारत के फैक्ट्री क्षेत्र 
में दसवा स्थान रहा है। 

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में समम्त भारत के कुल केन्द्रीय विनियोगो का 
लगभग 2 प्रतिशत अश हो पाया जाता है जो कि अत्वल्प है। प्रान्त में कृषि पर आधारित 


औद्योगिक पृष्ठभूमि [॥॥ 


केन्द्रीय विनियोगो का लगभग 2 प्रतिशत अश ही याया जाता है जो कि अत्यल्प है । 
जबकि ग़ज्य मे विभिन्न उद्योगो के विकास की प्रबल सभावनाएँ हे । 

राजस्थान नियोजित विकास के साढे चार दशक पूरे कर चुका है ।योजनाकाल 
मे औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओ के विकास के लिए राज्य 
सरकार द्वारा प्रयास किये गए ) जिससे प्रदेश मे औद्योगिक विकास का वातावरण बना 
है । समग्र राज्य मे उद्योगो विशेष रुप से लघु उद्योगो का विकास हुआ है । 

आज राज्य मे आधारभूत सरचना को स्थिति मे सुधार आने के कारण उद्योगपति 
'विनियोग करने मे उतना नहीं कतराते जितना कि पूर्व के दशको मे राज्य के उद्योगपति 
भी मातृभूमि से अपने किश्ते को देखते हुए थोडी तिलाजलि देने को तत्पर हैं । बर्तमान 
मे राजस्थान मे सूती व सिथेटिक रेशें को इकाइया, ऊनी, चीनो, सीमेट, टेलीविजन, टायर 
टूयूब फैक्ट्री, वनस्पति तेल की मौले, इजीनियगी की औद्योगिक इकाइया खनिज आधारित 
बडी ब मध्यम श्रेणी की इकाइया आदि है । 

राजस्थान से वर्ष 994-95 मे मुख्य रुप से रत्न, आभूषण, टेक्सटाइल, 
अभियत्रिक वस्तुएँ, रेडीमेड वस्त्र, दस्तकारी वस्तुएँ, रसायन, कृषि उत्पाद, खनिज आधारित 
वस्तुओ का निर्यात किया गया । वर्ष 4994 95 मे राज्य से लगभग 2800 करोड का 
निर्यात किया गया जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग दो गुना है । श्रेष्ठ निर्यातको 
को राज्य में पुरस्कृत किया जाता है । 

केद्ध सरकार ने राजस्थान के 76 जिलो को औद्योगिक विकास की दृष्टि से 

पिछडा घोषित किया था ।॥ केन्द्रीय सब्सिडो को व्यवस्था मे पिछडे जिलो को तौन श्रेणियों 
यथा अ, ब तथा स के अन्तर्गत विभक्त किया जो इस प्रकार थे-- 

(अ) इसके अन्तर्गत 25 प्रतिशत सब्सिडी जैसलमेर, सिरोही चुरू व बाडमेर 
जजिलो के लिये रखी गई थी ।ये शून्य उद्योग जिले कहलाते थे । सब्सिडी 
की अधिकतम सीमा एक इकाई के लिए 25 लाख रुपए रखी गई ॥ 

(ब) इसके अन्तर्गत १5 प्रतिशत सब्सिडी पाँच जिला अलवर, भीलवाडा 
जोधपुर, नागौर व उदयपुर के लिए रखी गई तथा इसकी अधिकतम राशि 
१5 लाख रुपए रखी गई ॥ 

(स) इसके अन्तर्गत 0 प्रतिशत सब्सिडी सात जिलो बासवाडा, डूगरपुर, 
जालौर, झालावाड, झुन्झुनू, सीकर व टोक के लिए थी तथा एक 
औद्योगिक इकाई के लिए सब्सिडी को अधिकतम राशि 0 लाख रुपए 
रखी गई । 

शेष ॥॥ जिलो अजमेर, भरतयुर, बूदी, बोकानेर, चित्तौडयढ, जयपुर, कोटा, 

'सवाईमाधोपुर, गगानगर, पाली ब धौलपुर के लिए राज्य सरकार सब्सिडी देती थी । 


2 राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


औद्योगिक विकास की च्यूहरचना 


राजस्थान प्राकृतिक ससाधनो को दृष्टि से बेहद सम्पन्न प्रात है । खनिजो की 
'बहुलता के कारण यह देश मे 'खनिजो का अजायबंधर' के नाम से जाना जाता है यहा 
को मरुधरा न केवल खनिजो की जननी है अपितु इसने बडे औद्योगिक घरनो को भी 
जन्म दिया है । जिन्होंने देश के औद्योगीकरण मे सारगर्भित भूमिका निभाई हैं । मानवीय 
'ससाधनों की भी यहा कोई कमी नहों है और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यहा का श्रमिक 
कुदरती मेहनती है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राजस्थान औद्योगिक विकास 
की सह के लिए तरस रहा है । 

राजस्थान सदियो से उपेक्षा का शिकार रहा । औद्योगिक विकास की गति वास्ते 
कारार नौति निर्धारण नहीं कौ गई । औद्योगिक घरानो ने भी यहा के विकास में विशेष 
रुचि नहीं ली नतीजतन औद्योगिक विकास गति नहीं पकड सका और विकास की दौड़ 
में अन्य राज्यो से पिछड गया । यहा चद औद्योग्रिक परियोजनाएँ है जो तीव्र विकास 
के लिए गति निर्धारक भूमिका निभाने मे असाहय है । 

आर्थिक योजनाओ के प्रारभ किये जाने से लेकर आज तक यहा कुछ औद्योगिक 
इकाइयो की स्थापना हुई है जिन्हे अगुलिया पर गिना जा सकता है १ बडे पैमाने के उद्योगो 
मे यहा सूती वस्त्र चीनी मिले सीमेट उद्योग नमक वनस्पति तथा काच उद्योग से सबधित 
इकाईइया है इनमें से भी कई इकाइया भयकर रुग्णता को समस्या से यसित है । दक्षिण 
पूर्वी एशिया क्न सुप्रसिद्ध सीमेट उद्योग “जयपुर उद्योग लि ” उल्लेखनीय है । ध्यातव्य 
है कि यह वर्ष 987 से बद पडा हैं । अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी ने इसकी 
सुध नहीं ली ।॥ प्रात मे जो कुछ औद्योगिक विकास हुआ है, वह क्षेत्रीय विषपता की 
समस्या स ग्रसित है ) कोटा जहा औद्योगिक केद्ध के रुप मे उभर वही सवाईमाधोपुर, 
बारा आदि जिले उद्योगों की स्थापना के लिए लालायित है ।जबकि इन जिला म॑ ससाधनों 
की कोई कमी नहीं है । 

राज्य में मध्यम एवं लघु पैमाने के उद्योगो की स्थिति भी अच्छो नहीं है ॥ 
सख्यात्मक दृष्टि से यद्यपि ये अत्यधिक हो सकते हैं, किन्तु औद्योगिक विकास में इनका 
विशेष योगदान नहीं है ॥ अधिकाश लघु उद्यमी येव-केन प्रकोरेण सरकारी सुविधाएँ एब 
रियायतें आदि प्राप्त करने तक ही प्रयब्शील रहते हैं । 

राजस्थान का औद्योगिक बिकास अपेक्षित गति से नहीं होने के कारण भारत 
के औद्योगिक विकास मे इसका योगदान अत्यल्प रहा है । वर्तमान स्थिति में औद्योगिक 
विकास की दृष्टि से सुदृढ महाराष्ट्र, गुजरात, पजाब आदि राज्यों से तुलना हो नहीं कर 
सकते हैं । ऐसी बात नहीं कि सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए कोशिश नहीं की 
हो । राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने 
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के लिए समय समय यर औद्योगिक नीति की घोषणा की । अब तक राज्य सरकार 4978 
१990 तथा 3994 मे औद्योगिक नीधि की घोषणा कर चुकी है ॥ वर्ष 994 मे घोषित 
की गईं राज्य औद्योगिक नीति उल्लेखनीय है । यह केन्द्र सरकार ट्वाण घोषित की गई 
जुलाई १994 की औद्योगिक नीति के अनुरुष तथा वर्तमान मे बदले आर्थिक परिवेश के 
अनुसार अर्थव्यवस्था को समायोजित करने वास्वे राजस्थान सरकार को पुरजोर कोशिश 
है । कितु 994 से पूर्व घोषित को गई औद्योगिक नीति राज्य के औद्योगिक विकास की 
गति को तेजी से बढाने मे सफल नहीं हो सकी । 

चर्ष 994 की ताजी औद्योगिक भौति मे तीव्र औद्योगीकरण ससाधनों का 
अधिकतम उपयोग रोजगार सृजन क्षेत्रीय सतुलन निर्यात सवर्द्धन हस्वशिल्प खादी 
ग्रामोद्याग लघु उद्योगो को बढावा आदि उद्देश्यो को समाहित किया गया है । निर्धारित 
लक्ष्यो को समाहित किया गया है । निर्धारित लक्ष्यो को अजित करने मे सरकार ने जो 
औद्योगिक व्यूह रचना निर्धारित की है उनमें विनियोजन वातावरण में सुधार अद्य सरचना 
का विकास नियमों एवं प्रक्रियओ का सरलीकरण उद्योगो को शीघ्र अनुमति देवा निजी 
क्षेत्र को बढावा श्रमिको की गुणवत्ता में सुधार रोजगारोन्मुखी उद्योगो को प्रोत्साहन आदि 
मुख्य है । 

आर्थिक सुधारों के सक्रमण काल में भारत मे विदेशी पूजी निवेश प्रस्तावों, की 
स्वीकृति मे बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है । वास्तविक निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति के चुफाबल- 
'कम हुआ है फिर भी यह उल्लेखनीय रहा है ।गौरतलब है कि देश मे जो विदेशी (ज 
निवेश हुआ है वह अधिकाशत महाराष्ट तथा गुजरात तक सीमित रहा है | ९ जरूवान 
में पूजी निवेश नगण्य सा ही है । अव इस ओर राजस्थान को गभीरता से चितन 
है । कहीं न कहीं खामी अवश्य रही है । अन्यथा कम निवेश का कारण क्‍या है 2 ५ 
कर्हीं अधिक महत्त्वपूर्ण उसका क्रियान्वयन है । कोशिश ऐसी हो कि विदेशी । 
स्वत आकर्षित हो । निवेशकों को आकषित करने के लिए अच्छे औद्योगिक 4 
'एब औद्यागिक संस्कृति को आवश्यकता होती है । आधारभूत अद्य सरचना का ५ 
भी बेहद आवश्यक है । इनके अभाव में तीव्र औद्योगीकरण की कल्पना नहीं की # 
सकती है । आधारभूत सरचना के साथ प्रतिस्पर्धा ओद्योगिक सुविधाएँ एवं रियायते 
चाहिए ।सभी औद्योगिक सुविधाएँ एक ही छठ के नोचे हो तथा निर्णवो मे अनावश्यव 
खिलम्ब जहां हो + 

सारत राजस्थान की जो समस्याएँ है अन्य राज्यो से पृथक है । यहा की विषः 
भौगोलिक स्थिति विकास में प्रमुख बाधा है । ऊर्जा को कमी है । सर्वप्रथम इन समस्याऊ 
का स्थायी हल खोजना है ॥ तब कहीं जाकर राजस्थान औद्योगिक विकास में गति पक 
पाएगा । 








हा | ॥ अध्याय 3 
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प्रमुख बृहद उद्योग 


वर्तमान मे राजस्थान मे प्रमुख वृहद उद्योगो मे स्लीमेट उद्योग सूती वस्त्र उद्योग 
चीनी उद्योग नमक उद्योग काच उद्योग आदि मुख्य है । जिनका विवरण अग्राकित है। 
॥ सीमेट उद्योग 

भवन निर्माण सामग्री मे सीमेट उद्योग का वर्चस्थ काफी समय से चला आ 
रहा है । जिसका गुणवत्ता लागत और क्षमता का दृष्टि से कोई प्रतिस्थापन नहीं है । 
राजस्थान सी मेट उद्योग मे भारत का अगुआ राज्य माना जाता है । प्रान्त में सर्वप्रथम 95 
मे लाखेरी (बूदी) मे सीमेट फैक्टी स्थापित की गई इसके बाद सवाई माधोपुर में जयपुर 
उद्योग लि स्थापित किया गया । 

राजस्थान में साधारण पोर्टलैण्ड सोम॑ंट बनाने वाले प्रमुख रोटरी किलून सयत्र 
निम्नानुसार है-- 








क्रस इकाई प्रक्रम प्रारम्भिक उत्पादन 
१ लाखेरी सीमेट वर्क्स (एसीसी) लाखेरी आर्द्र 497 

2 जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाईमाथोपुर आंर्द्र 4953 से 959 

3. बिडला सीमेट वर्क्स चित्तोडगढ शुष्क १967 से 4969 

4 उदयपुर सीमेट वर्क्स उदयपुर शुष्क व9्र0 

5 जेके सीमेट वर्क्स निम्बाहेडा शुष्क 4974 से ॥982 

&6 लाखेरी सीमेंट सिरोही शुष्क व982 

7 मगलम सौमेट मोडक (कोटा) शुष्क 4982 

8 जेके व्हाईट सीमेट गोटन शुष्क ज984 

9 श्री सामेट लिमिटेड ब्यावर शुष्क 4985 





खोद् राजस्थान पत्रिका 2 जनवरी ॥988 
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राज्य मे पिछले कुछेक वर्षो से सीमेट के उत्पादन मे काफो वृद्धि हुई है जो 
एम्ति तालिका से स्पष्ट है 











चर्ष सीमेट का उत्पादन (हजार में टन) 

3984 307 

4985 3939 

4985 3654 

श्झा 3898 

१988 उभ्र्वा 

१989 475 

4990 4263 

१99 4774 

4992 4828 

993 4749 

3994 6567 4 

१995 6447 १4 

स्रोत. आय व्ययक अध्ययत 399-92 एवं 994 95 आर्थिक समीक्षा 995 96 
राजस्थान सरकार 


सीमेट उद्योग पूजी गहन व ऊजा गहन उद्योग है । राजस्थान में सीमेट सयत्र 
ऊर्जा आपूर्ति की कमी से प्रभावित है, कोयले का स्तर निम्न हे, बैगन आपूर्ति आवश्यकताओ 
के अनुरूप नहीं होती है । जनशक्ति मे उच्च स्तर की दक्षता और आधुनिक सयत्रो को 
चलावे की योग्यठा की आवश्यकता है ) इसके सचालन व रख रखाव के लिए अतिरिक्त 
प्रशिक्षण को आवश्यकता है । सोमट के मूल्य व वितरण सबधी नीति भी दोषपूर्ण है, 
इसके बार बार बदलने से इस उद्योग मे अनिश्चितता बनी रहती है । पुरानी सौमेट फैक्टिया 
पुरानी तकनीक को अपनाए हुए है, उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है । अधिकाश 
सीमेट सयत्र अपनी उत्पादन क्षमता के मुताबिक उत्पादन नहों करते है । आधुनिकौक्रण 
व विवेकीकरण का नितात अभाव है । मित्रो सीमट प्लाट प्रतिस्पर्धा मे बडे सीमेट प्लाट 
के सामने नहीं टिक पाते हैं । 

राजस्थान मे सीमेट उद्योग का भविष्य उज्जवल है । राज्य में इस उद्योग की 
स्थापना से सबधित सभी आवश्यकताओ कौ पूर्ति हो जाती है । सीमेट ग्रेड चूने को 
बाहुल्‍यता हैं, जिप्सम भो राज्य म पर्याप्त मात्रा म हैं | कायला बाहर से मगाना पडता 
है ।सीमेट उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरझार ने 9990-9] के राज्य बजट 
में सोमेट पर केद्धीय बिक्री कर 6 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया । आशा है 


36 राजस्थान की ओद्योगिक अर्थव्यवस्था 


भविष्य म सीमट उद्योग का काफो विकास होगा । 
2 सूती वस्त्र उद्याग 

सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचांनतम उद्योग है । यह उद्याग बडे पैमाने 
के उद्योगो मे महत्त्वपूण स्थान रखता है । राज्य म॒ पहली सूता वस्त्र मील ब्यावर शहर 
मे 889 में कृष्णा मिल्स लि निजी क्षेत्र मे स्थापित को गई । इसके पश्चात ब्यावर शहर 
में हो 7906 मे एडवड मिल्स-लि व 925 म श्रो महालक्ष्मी मिल्स लि स्थापित हुई 
। बृहद राजस्थान के निमाण के समय 4949 मे राज्य में 7 सूती मीले थी । चर्तमान मे 
इनको सख्या बढकर 23 हो गई । इनमें से ॥7 माले निजी क्षेत्र मे 3 मीले सार्वजनिक 
क्षेत्र मे और 3 सहकारी क्षेत्र मे है । 

राजस्थान मे सूत व सूती वस्त्र के उत्पादन को स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट 








हैँ 

वर्ष सूत (हजार रन) सूती वस्त्र (करोड मीटर) 
4978 336 332 

4983 427 558 

१989 475 405 

4990 486 466 

4992 ३78 

4993 ३80 

१994 ३73 

4995 4 । (प्रावधानिक) 
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राजस्थान सरकार राजस्थान मे सूती वस्त्र उद्योग के स्वस्थ विकास वास्ते सूती 
वस्त्र मीला के आधुनिकीकरण एव नवीनीकरण का आवश्यकता है । कच्चे माल के रूप 
मे लम्बे रेशे के कपास को आपूर्ति सुनिश्चित को जानी चाहिए । कुप्रबध को नियत्रित 
एव पर्याप्त मात्रा मे पूजी की व्यवस्था कौ जानी चाहिए । बद इकाइयो के बारे म अविलम्ब 
निर्णय लिया लाए तथा रग्णता के कारणा को बार्ेको से जाच को जाए । श्रम सबधी 
समस्याएं मिल बैठ कर सुलझाई जा सकती है । प्रबध में श्रमिको को भागीदारी को 
नजर अदाज नहीं किया जाना चाहिए । 


3 चीनी उद्योग 


राजस्थान म चीनी को दीन मौले है । केशोराय पाटन (बूदो) मेवाड (चित्तोडगढ) 
तथा श्रीगगानगर । सर्वप्रथम 932 में मेवाड चीनी मिल्स को स्थापदा भोपाल सागर में 


राजस्थान मे प्रमुख वृहद्‌ उद्योग प 


कौ गई । 4938 मे गगानगर चीनी मिल्स को स्थापना कौ गई इसमे उत्पादन 946 से 

प्रारभ हुआ । एक जुलाई 956 से यह सावजनिक क्षेत्र मे काम कर रही है । ॥965 

में श्री केशोशय पाटन सहकारी सहकारी चीनी मिल्‍्स लिमिटेड की स्थापना की गई । 

राजस्थान मे कार्यरत चीनी को तीना माले निजी सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र मे होने के 

कारण ये तीन प्रकार के सगठनो के उत्पादन की तुलना करने का अवप्तर प्रदान करती है । 
राज्य मे चीनी के उत्पादन की प्रवृत्ति निम्न तालिका से स्पष्ट है । 








वर्ष उत्पादन (हजार मैं टन) 
१984 22 
१985 20 
4986 46 
4987 23 
988 09 
989 १2 
990 व3 
3993 25 
१992 39 
१993 26 
१994 ]2 
4995 (प्रावधानिक) २5 
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राज्य की चीनी मीले घाटे की समस्या से पीडित है । घाटे का मुख्य कारण 
गबन घोटाले गन्ने की चोरी बिना काम क वेतन लेने की प्रवृत्ति कुप्रबध आदि है । चीनी 
मीलो की प्रबंध व्यवस्था मे सुधार तथा मीले मे क्षमता के अनुसार गन्ने की पिराइ कर 
घाटे को कम किया जा सकता है । मीलो के लिए वित्त नई मशीने व पॉवर का पर्याप्त 
व्यवस्था होनी चाहिए । मीला को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गौण पदार्थों 
का उपयोग करना चाहिए । चोनी मोला मे मोलासिस की अतिरेक मात्रा को देखते हुए 
'डिस्टिलरी इकाइयों की मस्या बढाई जा सकती है । 


4. नमक उद्योग 


नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सम्पूर्ण देश मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
नमक उत्पादन से सबधित सभी अनुकूल दशाए प्रान्त मे उपलब्ध है । यहा खारे पानी 
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का चाल वहुतावत म ह । वत॒मान मे साय मे सावतानक तथा नित्री दोना ही क्षेत्रो में 
नमक का उत्पादन क्या जा रहा है । राउस्थान म नमक पर आधारित राज्य सरकार के 
उपक्रम तनम्नाफत ह-- 

१ राचषषम्थान स्टट कामकल्स वक्‍स डाडवाना (सोडियम सल्फाइड फैक्टी) 

2 सानस्थान स्टट कमिकल्स वक्‍स टीडवाना (साडियम सन्फट वर्क्स) 

3 रासस्थान सरकार का साल्ट वक्स डाडवाना 

4 रानस्थान सरकार का साल्ट वक्‍स पचभदरा 

मसाभर म॑ नमक का उत्पादन भारत सरकार का उपक्रम हिन्दुस्तान साल्टस 
गलामटेड व्व सहायक कम्पना साभर साल्टस तलामटड को दखरख म होता है । साभर 
चयाल नमक उत्पादन म अपनी गुणवत्ता क लिए प्रसिद्धह राय म निजी क्षेत्र म लघु 
पमान के उद्याग पाफरन फ्लोदी कुचामन ब जाब्त्मनगर (नागार) में पाये लाते हे । 

रातस्थान म नमक उत्पातन कौ प्रवात्त 








बप उत्पाटन (हतार मे टन) 
१०84 [»॥] 
985 293 
१986 906 
4987 833 
4988 4638 
4989 934 
१990 4055 
१997 3447 
१99? ग8॥ 
9०३ 3296 
१994 करा 
995 (प्रावधानिक) १69 





स्नात आय व्ययक अध्ययन १99] 92 एच 994 95 राजस्थान आर्थिक समाक्षा 
995 9 रानस्थान सरकार । 


राजस्थान का खार पाना की झाला म (डीडवाना) साडियम सल्फेट अधिक 
हान क कारण अखाद्य नमक क उत्पादन अधिक हाता है जिसको बचन म कठिनाई आतो 
है । राज्य सरकार के नमक उपक्रम या ता बद ह या घाटे म चल रहे है । राजस्थान 
स्टेट केमिकल्स वक्‍्स 988 स बद कर दिया गया है । यय म॑ नमक आधारित वस्तुआ 
के उत्पादन की स्थिति अनिश्चित बनो हुइ है । राज्य सरकार क नमक उपक्रमा की प्रत्रध 
व्यवस्था बेहतर यन'कर स्थिति को सुधारा चा सकता है । 


राजस्थान म प्रमुख वृहद्‌ उद्याग १8 


5 कॉच उद्योग 


चाँच बनाने म बालू मिट्टी सिलिक्ा मिट्टी साडा सल्फेट शारा चूने का पत्थर 
आदि प्रयुक्त होते हैं ये सभी राज्य म बहुतायत में उपलब्ध है । काँच बनाने वाल कुशल 
मजदूर भा राज्य म है । 

राज्य म॒ काँच बनान के आठ कारखाने हे जिसमें स पाच कारखाने बद पड़े 
है उदयपुर कारखान म॑ उत्पादन हाल ही प्रारम्भ हुआ ह । बतमान म॑ घालपुर म॑ निम्न 
दा कारखान विशष रुप से महत्त्वपूण है-- 

3 धौलपुर ग्लास वर्द्स--इस्रम लगभग एक हजार टन वापिक काच का उत्पादन 
होता है । यह कारखाना निनी क्षेत्र में कायरत है । 

2 हाई टेक प्रसावत ग्लास वकक्‍्स धौलपुर यह कारखावा दा गशानगर 
शुगर मिल्‍्स लि'मटड क अन्तग्त है एवं मदिरा विभग क लिए बावला का उत्पादन करता ह । 

राज्य म सिलिका मिट्ट' क भण्डाग को दखत हुए काँच उद्याग क विकास का 
काफी सभावनाएँ है । जयपुर मवाइमाधापुर बाकानेर, बूदी तथा उदयपुर म॑ याँच क 
कारटे स्थापित किए जा सकते हैं । काँच के बद पड़ कारखान' का शात्र चानू कर 
यहाँ काँच उद्याग से सबधित ससाधना का पूण उपयोग किया जा सकता ह । सरकार 
का उदारनीति इसको ओर विक्रसित कर सकती हैं । 
6 वनस्पति घी उद्योग 

मूंगफला व बिनौल का तल वनम्पति घा उद्चाग क लिए प्रमुख कच्चा माल है । 
राज्म्थान म स्रप्रथम 4964 म भालवाडा म वनस्पति घो का कारखाता खाला गया। इसके 
जाद जयपुर, कोटा भरतपुर, उदयपुर चित्तौडगढ व गगानगर आदि शहरा म॑ स्थापित हुए । 

राज्य म वनस्पति घो की माम में हो रही वृद्धि के साथ वनस्पति भी का उत्पादन 
भी तेजी से बढ़ा है ।970 7 स 3980 8 क मध्य वनस्पति था का उत्पादन तिगुना 
हो गया है । 

राज्य म॑ वनस्पति बा उत्पादन को स्थिति निम्नाक्तित है-- 








व उत्पादन (हजार टन) 
43970 77 798 
१980 8॥ 580 
१985 86 67 
१989-90 546 
4990 9 55 
43992 342 
3993 338 
१994 397 
१995 42 





स्रोत... आय च्यगक अध्ययन राज्स्थाव 990 9 एवं 99- 9० अधिक सुमाक्षा 995 9७ राडस्थान सरकार। 
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शाज्य मे मूगफली व बिनौले के साथ तेल शोधन हेतु प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों 
का नितान्त अभाव है । उत्पादित घी की किस्म भी घटिया है । कारखानो के पास सहायक 
उद्योगो का अभाव होने के कारण लाभ भी तुलनात्मक रूप से कम होता है ।पूजी व 
कुशल श्रमिको का अभाव भी राज्य मे है । 

राज्य मे वनस्पति घी की बढती हुई माय को देखते हुए इसके विकास को 
काफी सभावनाएँ है । गूगफली व बिनौले का उत्पादन भी राज्य मे बढाया जा सकता 
है । ग़्जस्थान नहर क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है । राज्य मे इस उद्योग का भविष्य उजवल 
है । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्थान में सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पति 
घी काच व नमक आदि उद्योगो की प्रभावी भूमिका है । भविष्य में इन उद्योगो के विकास 
की अच्छी सम्भावनाएँ है । 


राजस्थान मे केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम 


राजस्थान मे केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगो का भाग बहुत कम है, यह 
१970 मे केवल 09 प्रतिशत ही था, 985 मे केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगों का 4 
प्रतिशत अश लगा हुआ था । राज्य मे केन्द्र का निवेश वर्ष 990 9 मे 70 प्रतिशत 
था । 
राज्य मे कुछ प्रमुख केद्र सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान अग्राकित है 
4 हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड देवारी, उदयपुर 
2 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतडी, झुन्झुनु 
3 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर 
4 इस्स्ट्रेमेन्टेशन लिमिटेड, कोट 
5 साभर साल्टस लिमिटेड, जयपुर 
6 मॉडर्न बकरीज, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर 
7 राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इस्स्ट्रेमेनस्स लिमिटेड, कनकपुरा (जयपुर) 
8 गैस आधारित पॉवर सयत्र अता कोटा (एन टी पी सी द्वारा स्थापित) 
राजस्थान मे कुछ महत्त्वपूर्ण केन्द्र सरकार के उपक्रमा की सक्षिप्त जानकारी इस 
प्रकार है-- 


राजस्थान मे प्रमुख वृहद्‌ उद्योग | 


१. हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड--यह जस्दा व सीसा के उत्पादन के साथ भारत 
के आधुनिक जीवन का एक अभिन्र अग बन गया है । 966 मे स्थापित हिन्दुस्तान जिक 
लि बहु इकाई व बहुत उत्पादन वाली सरकारो क्षेत्र की कम्पनी है जो सीसा जस्ता की 
आत्मनिर्भरता के लिए पूरी तरह वचगबद्ध है । वर्तमान मे हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड देश 
के विभिन्न भागो मे आठ इकाइया सचालित कर रहा है जिसमें निम्न इकाइया राजस्थान 
मेहै। 

4 जबार माइन्स राजस्थान 

2 राजपुरा दरीबा माइन, राजस्थान 

3 मदून रॉक फास्फेट माइन, राजस्थान 

4 देब्ारी जिक स्मेलटर, राजस्थान 

2 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड--राजस्थान के झुन्झुनु जिले मे अगवली पर्वत 
श्रृंखला में स्थित एक छोटी सी इकाई खेतडी आज देश मे ताम्र उत्पादन के क्षेत्र मे अति 
आधुनिक और प्रौद्योगिकी इकाई के रूप मे उभर कर सामने आई है । इसके (खेतडी 
कॉपर काप्लेक्स) के विकास का फैसला सन्‌ 4962 में लिया गया । सन्‌ 7967 मे शाफट 
खुदाई के साथ हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई और खनन कार्य प्रारम्भ किया। 
सम्‌ 4970 मे सबसे पहले अयस्क का उत्पादन शुरू हुआ ॥ ताम्र उत्पादन 5 फरवरी, 975 
को प्रारम्भ हुआ, जब तत्कालीन ग्रधानमत्री श्रीमति इदिरा गाथी ने खेतडी कॉपर काम्पलेक्स 
मे एशिया के सबसे बडे प्रणालक सयत्र को राष्ट्र को समर्पित किया । 

3 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अजमेर--भारत सरकार के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान 
मशीन टूल्स के अन्तर्गत 6 इकाई एच एम टी इकाई वॉच व तीन डेयरी मशीवरी की 
इक्ाइया है । एच एम टी अजमेर इस क्रम को छठी इकाई है । भारत मे एच एम 
दी को 3987 88 मे ३ लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ । 

4 इन्स्ट्रमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा--कोटा सयत्र 965 से स्थापित किया यया 
था ।इसमे 968-69 से उत्पादन प्रारम्भ हुआ ।इसकी एक इकाई कोटा व दूसरी पालघाट 
(केरल) मे स्थित है । इसे 987 88 में 2 63 करोड स्पए का शुद्ध लाभ हुआ । 

5 सांभर साल्ट्स लिमिटेड--यह हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड को सहायक 
कम्पनी है । राजस्थान की साँभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही है । यहा का 
नमक अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है । 

खँजर साल्टूए लिमिटेड 30 सिक्त्जर 98४५ में स्वापिए हुई / उसे फिछले क्यों 
में शुद्ध घाटा रहा है 4987 88 मे घाटे की राशि 45 लाख रुपए थी । 

6 मॉर्डन फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड--यह 965 से स्थापित हुई इसकी 33 
ब्रेड इकाइया है इनमे से एक मॉडर्न बेकरीज, जयपुर है । इसे 987-88 मे 90 लाख 
रुपए का शुद्ध लाभ हुआ 4 4990 मे 50 लाख रुपए व 7997 में 297 लाख स्पए की 
हानि हुई । 


22 'ग्जस्थान व्ये आद्यागिक अर्थव्यवस्था 


7 राजस्थान इलैक्गानक्स व इन्स्म्मेन्टल लिमिटड कनकपुर लयपुर यह कोर 
इन्स्टेन्टेशन लिमिटड का सहायक कम्पना ह । इसम भारत सरकार को 57 प्रतिशत तथा 
रांका का 49 प्रतिशत पूजा लगी हुई । इसे 987 88 म 42 लाख रुपए क्य शुद्ध लाभ 
हुआ । 

शजस्थान मे कद्ध सरकार क लगभग सभा उपक्रम लाभ म चल रह है फिर 
भी उपक्रमो की सख्या एक अक तक सीममत है भा कि राय क लिए दुखद स्थिति 
है । केन्द्राय ओद्योगिक गवनियागा का सामित भाग केन्द्र का राय क प्रति सोतले व्यवहार 
का द्यातक है । 


राजस्थान सरकार क सावजनिक क्षेत्र के उपक्रम 


राजस्थान म॑ राज्य सरकार क कुल 4॥ साबत्निक उपक्रम है | इनम से 7 
वैधानक निगम 46 कम्मना कानून क अन्तगत पत'कृत कम्पनिया 4 पताकृत सहकारा 
सस्थान एवं 4 विभागाय उपक्रम है । सहकारा सस्थान के अन्तगत तिलम संघम 990 
9१ मे बना था शय सरकार क अनुसए उक्त उपक्रमा म स 9 को नटवथ ऋणात्मक 
6 उपक्रमा का 50 प्रतिशत से कम 5 उपक्र्मा का 50 स 00 प्रातशत क बाच ॥9 
उपक्रमो को 00 प्रतिशत स ऊपर है 

वदिनवावन माच १990 तक राय के 40 रपक्रमा म ०30 29 कराड रुपए. 
का विनियाजन हा चुका था इस वानयोत्रन म राज्य सरफार का योगदान 445 कराड 
रुपए था । शप धनराशि कन्द्र राष्णयकृत बैंक एवं अन्य ख्रात' द्वारा विनयाग्वत का गड 
है । 

वित्ताय कायासद्धि राय सरकार के उपक्रमा न विनय कायासाद्ध के क्षेत्र 
म निराश हा ककया है. । आधकाश उपक्रम घाट का समस्या स गसित है । छठां पच 
वर्षीय यातना के पाच वर्षो म कर स यूव घाट का कुल राधि 236 करड स्पए रहा था। 
१987 88 म कर से पूर्व शुद्ध घटा 702 कराड स्पए का हुआ ता सवाधक था । कुल 
घारा 4989 90 के अत म॑ 708 कराड रुपए तक पहुच गया ।गप के कत सवननिक 
प्रतिष्ठाना का स्वास्थ्य नाजुक दर म पहुच चुका है । इनम स अनक प्रतिप्ठान असाध्य 
रंग से ग्रासत है और कुछ तम ताड चुके हैं । 

सावचानक क्षेत्र क इन उपऊमा मे चारा मुख्यतया गलन पासवावना जा का चबन 
कच्चे माल का अभाव ओद्योग्कि वात माम्र का कमा कुप्रयध श्रम बाहुल्य गलव 
मूल्य सात अनावश्यक रानना'टक हस्तेथप परियातरनाआ का पलायन क्षमता का पूरा 
उपयोग नहा होना आदि कारणा से हाता ह । विन्‍्ह प्रयास्त क द्वाश कम किया ता सकता 
है । प्रान्त मे सीमित ससाधवा क बावचू” उपक्रमा मे भारा विनियाजन का देखते हुए 
यह उपयुक्त होगा कि इन उपक्रमा क बार मे कुछ ठास निणय लिए जाए, अन्यथा धर 

धोरे राज्य क सभा उपक्रमो का भविष्य अघकारमय हात्ता चला जायगा 4 





हि , अध्याय 4 


लघु उद्योगों की प्रगति 








लघु उद्योग 


सरकार हारा समय समय पर लघु उद्यागा की परिभाषा परिवतित की जाती रही 
है । नई लघु औद्योगिक क्रान्ति नांहि अगस्त 99) म लघु उद्यागा का दा गई परिभाषा 
निम्त प्रकार हे 

१ अति लघु क्षेत्र के उद्योगों म प्लाट व मशीनरी मे निवेश सामा 2 लाख रुपए 
से बढाकर 5 लाख रुपए कर दी है । इस मामले म इस बात का ध्यान नहा रखा जायगा 
'कि वह उद्योग किस तगह लगाया गया है 

2 लघु क्षत्र म प्लाट व मशानश म॑ निवश सीमा 60 लाख रुपए कर दा हे। 

3 सहायक उद्यागा तथा नियातान्सुखां इकाईयो कौ प्लाट वे मशीनरा म॑ पूजा 
निवेश सामा क्रमश 75 7> लाख रुपए तक बढाने को घोषणा की जा चुका ह । 

एक अन्य उल्लेखनाय विशपतया यह ह कि लघु उद्योग क्षेत्र की परिभाषा का 
च्यापक बनाया जायगा ओर इसम उद्याग स सम्बद्ध सभी सेवाएँ तथा व्यापारिक उद्यमियों 
को शामित्र किया जायगा चाहे ज कहा भी स्थापित किए हुए हो उन्‍ह अब लबघु उद्योगा 
के रूप म मान्यता दा चायगी आर उनका निवंश सामा अत्यन्त लघु उद्योगा वे! अनुसार 
होगी + 

लघु उद्योगा का टप्टि से रातस्थन का महत््वपूण स्थान है. यहाँ फक्‍्टा व 
गैर फक्‍टी क्षेत्र म लघु इसाइया की सख्या काफी है किन्तु मध्यम पमाने के उद्याग का 
अभव हैं । कृषि पदार्थों पर आधारित लवु उद्योगा म वनस्पति तल/घा उद्योग गूड व 
खादसारी की इकाइया हाथ करघा उद्याग दाल फेक्टिया बेकरा व कन्फेक्शनरा का 
इकाइया कपास की जिनिस्र व प्रसिग इक्काइया दरा व निवार बनान का इकाइया आदि 
आदी है ।पशु अधारित लघु उद्यागा म दुग्ध पदाथ चमड खाल हड्डिया ऊनी वस्त्र आत 


लघु उद्योगो को प्रगति 25 


हाल ही में सरकार के प्रयत्नो स लघु उद्योगो के विकास हेतु अच्छा वादावरण बनने लगा 
है । ऊर्जा के क्षेत्र मे राज्य सरकार अपने प्रयास द्वारा ऊर्जा सकट को दूर करने के लिए 
'क्टिवध्य है। 


राजस्थान मे हस्तशिल्प उद्योग 


हस्तशिल्प उद्योग को पर्यटन उद्योग के विकास का विकल्प माना जाए तो कोई 
अतिशयोक्ति नहीं । पयटक शिल्पकला की ओर आकृष्ट होने है, और अपने घर के किसी 
कच्लोने में सजावट के लिए शिल्पो द्वारा निर्मित उत्पादन को खरीदने के लिए उद्यत हो जाते 
हैं । कारगर हाथ के औजाए से ऐसी अनोखी वस्तुओ का निर्माण करते है जिन्हे मशीनों 
द्वारा निर्मित किए जाने की कल्पना तक नहीं को जा सकती है । विदेशी माल की चकाचौंध 
में देशी प्राचीन कलात्मक वस्तुओ के प्रति, देशी विदेशी पर्यटकों के बढते आकर्षण से 
हस्तशिल्प उद्योग के प्रोन्नत होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है । 

राजस्थान अतीत से ही हस्तशिल्प उद्योग का प्रमुख केन्द्र रहा है , यहाँ की 
निर्मित कलात्मक कृत्रियाँ देश विदेश म विख्यात है । यहाँ हस्तशिल्य उद्योग को अधिकाशत 
पुश्वैनी घधे के रुप म अपनाया जाता है बढती सरकारी सहायता और विदेशी मुद्रा के 
आकर्षण से हाल के वर्षों मे नए उद्यमी भी आकर्षित होने लगे है । आज यह उद्योग 
राजस्थान के लाखो लोगो के जीवन बसर का साधन तथा राज्य सरकार की आय प्राप्त 
का मुख्य स्रोत बन चुका है । 


हस्तशिल्प के अदभुद नमूने 


राजस्थान के शिल्पकार अपने हस्तकोशल ओर चातुर्य से निर्जीव मे हर रोज 
ग्राण फूकते हैं । यहाँ की अद्भुत कला ने राजस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय मच पर उभारने मे 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइ हे । 

मोलेला (उदयपुर) की मृणकला वाकई हाथा का कमाल और जादुई है । यहाँ 
के कुप्हारो का मूति कला पर विशष अधिकार है । जयपुर न केवल राजस्थान का बरनू 
भारत का हस्तशिल्प उद्योग का बडा केन्द्र हे, यहाँ को बँधज की चुनरियाँ ओढनियाँ 
'लहरियो, बगरू व व साँगानरी प्रिन्ट काफी प्रसिद्ध हैं । जयपुर की पाव रजाई को देशी 
विदेशी पर्यटक बड चाव से खरीदते है । इनके अलावा जयपुर म मूल्यवान रत्नों व सोने 
चांदी आदि बहुमूल्य धातुआ के आभूषण पीतल पर खुदाई मीनाकारी क बर्तन, लाख 
से बनी चूडियाँ, सगमरमर को मूतियाँ कारीगस युक्त मोजडिया व नाएरे ब्ल्यू पोटरी 
मृण कला, लकडी के खिलौने व हाथीदात की वस्तुए आदि राजस्थानी शिल्प के अद्भुत 
नमूने हैं । जयपुर विर्मित राजस्थान के आभूषण व जवाहरात विश्व प्रसिद्ध हैं । 

उदयपुर को मृण कला व जयपुर की बहुआयामी हस्तशिल्प के अलावा प्रतापगढ 
को काँच पर सोने की नक्‍्काशो (घेवा कला) अलवर का पतली परतदार बतन कागजी, 


28 राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


१8 ग्रामोद्योग लिए गए है । जिनके विकास के लिए राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 
द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है । गज्य के १8 ग्रामोद्योग के नाम निम्न प्रकार है-- 

॥ अनाज दाल प्रशोधन 

2 घाणी तेल 

3 गुड़, खाडसारी 

4 ताड गुड 

5 कुटीर दियासलाई एवं अगरबत्ती 

6 अखाद्य तेल व साबुन 

7 बास बत 

8 हाथ कागज 

9 मधुमक्खी पालन 

१0 कुम्हारी 

4॥ चर्म उद्योग 

72 लुहारी सुथारी 

43 रेशा 

१34 कली चूना 

१5 फल प्रशोधन 

१6 वन औषधि 

+7 एल्युमिनियम के घरेलू बर्तन 

१8 पोली वस्त्र 

बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग विकास कार्य अपने हाथ मे लेने के बाद राज्य मे ग्रामोद्योग 
की सख्या मे निरन्तर वृद्धि हुयी है ॥ 








कुल स्वीकृत ग्रामोद्योग इकाईयाँ 

वर्ष सस्था समिति व्यक्तिगव योग 

4979-80 व75 3500 पण्भवा 42622 
4985 86 238 प556 उ्बा8 उश्श? 
4986-87 240 व556 8863 83659 
१987-88 ख्दव व्ञ्ा 9658 93459 
4988 89 246 स्््त 70207 703830 
4989-90 260 व56 74238 43059 
4990-94 260 १567 ग7268 449089 





खोत . शजस्थान ग्रामोद्योग प्रवृत्तिया और प्रगति 4997-92 


लघु उद्योगो कौ प्रगति २9 


राज्य मे ग्रामोद्योग के अन्तर्गत उत्पादन एवं रोजगार से सम्बन्धित प्रगति निम्न 
प्रकार है-- 








वर्ष उत्पादन (लाख रु) रोजगार (सख्या) 
4979-80 3360 27 4804 
4985-86 899 63 १95944 
१986-87 वण्ब42 44 222554 
4987-88 47649 02 238433 
१988-89 १3675 9१ 267675 
१989 90 4658 30 284645 
१990-9] 48338 33 297654 





स्रोत खादी ग्रामोद्योग प्रवृत्तिया और प्रगति 999 97 पूस १॥ 


कुल विक्रय. 4979 80 मे ग्रामोद्योग कौ कुल बिक्री 757 76 लाख रुपए 
थी जो बढकर 988 89 मे 7539 09 लाख रुपए हो गई । वर्ष 7979-80 मे कुल 
हस्तकारी आय 294 68 लाख रुपए से बढ़कर 988 89 मे 674 58 लाख रुपए हो 
गई । 

ग्रामोद्योगो के सगठन, वित्त व्यवस्था उत्पादन विधि व त्तकगीक विक्रय और 
औजारो के वितरण आदि कौ व्यवस्था में सुधार कर इनका तीव्र गति से विकास किया 
जा सकता है । 








हु 
प ॥;' अध्याय 5 





पर्यटन उद्योग के विकास की 
सम्भावनाएँ 








राजस्थान का पयटन उद्योग 


प्रयरन की दृष्टि स राजस्थान का दश में विशिष्ट स्थान है । जयपुर उदयपुर, 
'चोधपुर व जैमलमर दश क घयटन मानचित्र पर विशेष स्प से उभरे हैं । यहाँ को वास्तु 
'शिल्प कला, स्रगात रग पबरग त्यौहार एव लोक कलएएँ पूरे विश्व म पयटका का आकपण 
कन्द्र है । रागेस्थान एक ओर जहाँ यौंद्धाओ की शोर्य गाथाआ से परिचय कराटा ईं वहाँ 
दूसरी ओर शिल्पिया दस्तकारा कविया तथा इतिहासकारो पर भी गव करता है । यहा 
का प्रत्येक पत्थर, भवन स्तम्भ व रजकण इसके गौरवपूर्ण अतोत की याद दिलाता है। 


पर्यटन स्थल-- 


राजस्थान अपने अप्रितम प्राकृतिक सौन्दय ऐतिहासिक महत्ता आर स्थापत्य 
कला के कारण देशी विदेशो पयटकों को अनायास हो आकपित करता है । राज्य मन्दिर, 
मस्जिद, दुग अभयरण्य झीले व मरुस्थल आदि के कारण सुरम्य और मनमाहक पर्यटक 
केन्द्र के रुप में विकसित हो सका हैं । 

गुलाबी नगर के माम से विख्यात जयपुर अपनो भव्यता और सुन्दरता के लिए 
*भारत का परिस के नाम से विख्यात है । जयपुर में काँच कारोगरी प्राचीव व भित्ती 
चित्र के युक्त सिटी पैलेस सवाई जयसिह द्वारा स्थापित वैद्यशाला जन्तर मन्‍्र बिडला 
द्वारा स्थापित अन्तरिक्ष ज्ञान का खजाना बिडला प्लेनेटेरियम पाँच मजिला गोल व आगे 
निकले हुए झरोखे एव खिडकियो से युक्त आधुनिक स्थापत्य कला का नमूत्रा हवामहल 
रामनिवास बाण प्रागण में अल्बट स्युजियम चिडियाघर व जन्तु शाला जयपुर राजघगने 


'पर्यटन उद्योग के विकास को सभायनाएँ उव 


के वैभव की याद दिलाती स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण गैटोर को छतरियाँ और 
इतिहास के गवाह जयगट, नाहरयढ व आमेर फोट आदि दर्शनीय स्थल है । गलता 
'लक्ष्मोनारायण मन्दिर, मोती डूगरो के गणेश ली के बिदा जयपुर का पयटन अधूरा है । 
थे हिन्दुओ के तीर्थ व सैलानियों के अ'्कर्षण का प्रमुख केद्र हैं। गलता के प्रमुख कुण्ड 
गऊ मुख से निकली जलधाय आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। 
अपूर्व प्राकृतिक छूट और सौन्दर्य को ग्यद में सिमट उदयपुर जो कि “सिटा 
ऑफ लेक्स' के नाम से ज्गना जण्ता है अत्यन्त रमणोय स्थल है + पिछौला झोल क मध्य 
स्थित जग मन्दिर व जग निवास अपनी सौन्दर्यता और फव्वाग्ें को अद्भूत छटा के उलिए 
प्रसिद्ध है ! वृक्षों और पुष्पों से लदे पौधे को अनुपम छटा से युक्त सहलियों को बाडी 
राजस्थान के प्रसिद्ध उद्चानो में एक है 4 पिछौला झील के लिए ठा यह कहा जाता है 
जो एक बार इसे देख लता है दुबाय आकर अवश्य दखना चाहता है । यास हो देश को 
बीरभूमि हल्दी घाटी हैं जहाँ कि गाथा सुन देशो विदशो पयटक श्रद्धा स नतमस्तक होते 
हैं ।फतहसागर व स्वस्प सागर नौका विद्यर के लिए प्रसिद्ध है । रजसमन्द बाँध कला 
का उत्कृष्ट नमूना तथा जयसमन्द एशिवा को सबसे बडी कृत्रिम झोल हैं । नाथ द्वारा 
और काकरोली वल्लभ सम्प्रदाय के महाव तीर्थ है । 
जोधपुर का नाम लेते ही पन्नाधाय के त्याग को याद ताजा हो उठती हैं जिसने 
औरगजेब की कट्टरता से अजीत मिह को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान क्या। 
'पुरातन एतिहासिकता वाला मेहरान गढ का क्लि हई जो आज को पुस्तकालय, चित्र शाला 
व शस्त्रागार से सुसज्यित है रणकपुर क प्रसिद्ध जैद मन्दिर की कला शिल्प तो अद्वितीय 
है, कारीगरी खम्भो युक्त बडे-बडे हाल है जिन्हें देख शैलानो प्रफुल्लित हो जाते हैं । 
पश्चिम और पूर्व को वास्तुकला का समाग्म उम्मेद भवन आधुनिक भवन निर्माण कला 
को अनुपम मशाल है ।॥ 
प्रदेश का थार मरुस्थल प्रकृति द्वारा प्रदत हिमालय के अप्रितम सौन्दय से कम 
नहों है, जो कि रेत के धोगे से पटा हुआ है ॥ मर मेला पयटको के आकपण का केन्द्र 
है जहाँ कभी गिनिज बुक में नाम दर्ज करवा चुके प्रसिद्ध नडवादक करणा भील को देखने 
के लिए लोग लालायित रहते थ ॥पटवो की हवेली का अपना अलग ही आकर्षण हैं 
जिसे देखे बिना पर्यटक मरु को नहीं छोडते । 
राजस्थान का कश्मीर आबू, अरावली पवत का सवौच्च गुरु शिखर, विख्यात 
नवकरे झील आदि सिरोही जिले के पर्यटक स्थल है जहां प्रदेश को तपती धूप से िजाठ 
पाने को लोग आते हैं ॥ यहाँ अत्यन्व कलात्मक मन्दिर देलवाडा है जहाँ का हर पत्थर 
वास्तुकला के विभिन्न नमूनो से भरा पडा है 
साम्प्रदायिक एकता का प्रतोक अजमेर व केवल भारत का वरत्‌ दूतियाँ के 
महत्त्वपूर्ण तोर्थों में एक है ) भारत का मक्का ख्वाजा मुइनुद्दीग चिश्ठी को दरगाह जहाँ 
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देश विदेश के मुस्लिम दर्शनार्थ आते है । अजमेर से थोडी दूरी पर रमणीक वाटी के बीच 
बस तीर्थराज पुष्कर है जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को झील मे स्नान करने लाखो नर-नारी एकत्रित 
होते है ।पुष्कर श्रद्धा उमग और रगो का एक मनमोहक मेला है जहाँ राजस्थान की सस्कृति 
'कीो एक सजीव झलक देखने को मिलती है । कुल मिलाकर अजमेर ख्वाजा चिश्तों की 
दरगाह और पुष्कर राज के कारण पर्यटकों के लिए कभी न भूलने बाला अद्भूत अनुभव 
है । ढाई दिन का झोपडा अन्य आकपण का केद्ध है । जिसके दरवाजे पर कुराव की 
आयते खुदी हुई है । यहाँ की कारीगरी को कष्ट साध्य यर्थाथता का श्रेय हिन्दू शिल्पकारों 
को जाता है । 

राजस्थान अपने वन्य जीव पशु अभयारण्य तथा पक्षी विहार के कारण सम्पूर्ण 
भारत वर्ष में जाना जाता है । रणथम्भौर नेशनल पार्क व सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट गरजठे 
बनराजो के कारण प्रसिद्ध है । प्रदेश मे दडा जयसमद ताल छापर राम सागर, आवू व 
'गजनेर आदि अन्य वन्य जीव अभयारण्य है जहाँ हिरत साँभर जगली सूअर, चोठा, भालू, 
बारहसिहा आदि देखने को मिलते है । भरणपुर का घना पक्षी विहार पक्षियो का अबायबघर 
है जहाँ साइबेरिया तक के पक्षी शिशिर ऋतु मे अपना प्रवास करते है । 


पर्यटन विकास हेतु राज्य सरकार के प्रयास-- 


राज्य मे पर्यटन उद्योग को बढावा देने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशोल 
है ।955 मे पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई जो पर्यटन स्थलों का विकास, पर्यटन 
से सम्बन्धित आवास आदि महत्त्वपूर्ण कार्यो को सम्पादित कर रहा है । ग़जस्थान के 
परम्परागत गणगौर व तीज के मेले भवाड समारोह मरु मेला आदि सास्कृतिक कार्यक्रमों 
का आयोजन राज्य का पर्यटन विभाग प्रातिवर्ष आयोजित करता है इन्हे देखने के लिए 
न केवल रग बिरगी पोशाको से सजी सबगी राजस्थान की ग्रामीण जनता वरन्‌ पाश्चात्य 
सस्कृति से जुडे देशी विदेशी युवक युवतियाँ उमड पड़ते हैं । राज्य मे पर्यटन से सम्बन्धित 
'गतिविधियो को प्रोत्साहित करने व पर्यटको को आवास आदि अन्य सुविधाएँ मुहैया कराने 
के लिए राजस्थान पर्यटन विकास नियम सचेत है । 

वर्तमान मे आर टी डी सी द्वारा ग्रज्य में बीकानेर सीलीसेड, सरिस्का, भरतपुर, 
जयपुर, फतेहपुर, धौलपुर, पुष्कर, अजमेर, सवाईमाधोपुर कोटा, झालावाड, रिपदेव, 
'जयसमन्द, चित्तोडगढ, नाथद्वास, उदयपुर, जैसलमेर मे होटल तथा रतनगढ, बहरोड, महुवा, 
रतनपुर, देंवगढ बर, पॉकरन म॑ मिंडर्व का सचालन किया जा रहा हैं ।' 

राजस्थान पर्यटन विभाग ने पर्यटका की आवास समस्या के समाधाव के लिए 
चेडग गेस्ट व हेरिटेज होटल नामक महत्त्वपूर्ण योजना शुरु की है । हेस्टिज होटल में पुराने 
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गढो, किलो व हवेलियो को वास्नुशिल्प में परिवतन किए बिना उनमे हाटल प्रारम्भ किए 
जाएँगे 

हाल ही राज्य सरकार ने पवंटन विकास की अनेक योजनाएँ बनाइ हैं | जोधपुर, 
जैसलगेर, बोकानेर के मरु त्रिकाण का पयटन का दृष्टि से विक॑सत क्या जाएगा । इसके 
लिए ख्याति प्राप्त विशेष मसर्स पर्यूशन एण्ड कम्पनी न३ दिल्ली से 274 58 करोड़ रुपए 
की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई ह 'इसके साथ हो 068 करोड स्पए की मेवाड़ क्म्प्लेक्स 
" नाम से एक योजना भारत सग्व्गर को भेजो गई है । हाडोती व शेखावटो क्षेत्र क 
समग्र विकास के लिए देश के ख्याति प्रात दिश्पज्ञ को राय लेगे के प्रयाप किए जा रहे 
है ।जयपुर, जोधपुर, बोका्षर, जैसलमेर म पवटक स्वागत कन्द्र स्थापित करन वन स्वीकृति 
दी जा चुकी है ।इन केन्द्रों पर पयंटको को सूचना के अविरिक्त विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ 
जैसे आरक्षण, बैंकिगु, आपातकालीन आवास आदि सुव्रिधाएँ दा जाएगी । कोटा 
माउंटआबू, उदयपुर मे भी ऐस ही कर्द्र बनाने का विचार है । राजस्थान म॑ ठीन 
रोपवे बनाने का प्रस्ताव है । फिलहाल राज्य म एक भी रोपवे नहीं ह । जयपुर मं 
प्रस्तावित रोपवे का निर्माण काय शाघ हो शुरु हाने को सम्भावना हे । वर्ष 989 में 
सरकार द्वार गढित एक समिति ने सज्य में रापवे लगाने के लिए तीन स्थानों का 
चुनाव किया था । यह स्थान थे-जयपुर, से नाहरगट किला, माऊण्ट आयू से गुरू 
शिखर, उदयपुर मे मोती बगही अथवा सुवादगट । कुछ समय पहले पुराने गोविद 
देव जी के मन्दिर तथा नाहरगढ क्ले को जोडने वाले 5 किलोमीटर लम्बे रोपचे बनाने 
के लिए एक निजी फर्म उबा ब्रेको को प्रस्ताव पयटन विभाग द्वारा स्वीकृत कर लिया 
गया था, लेकिन इस रोपवे पर क्यम में वन विभाग द्वाय स्वोकृति न मिलने के कारण 
कोई ग्रगति नहों हुई । अन्य प्रस्तावित रोपने माउंट आबू व उदयपुर में कोई प्रगति नहीं 
हुई । 
प्रदेश में पर्यटकों की बढती सख्या-- 

जस्थान सरकार के सतत प्रयरो को सुखद परिणिति है कि आज राज्य में दशा 
व विदेशी पर्यटकों, को. साया, मे. उत्तेजना, वुत्धि. दवा. रही. है. । भारत आने वाल पवटक 
राजस्थान को आर खिचे चले आ रहे हैं । एक अनुसान के अनुसार भारत में आने वाला 
हर तीसरा पर्यटक राजस्थान अवश्य आदा है ॥ 
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राजस्थान में पर्यटकों की सख्या 
वर्ष देशी पर्यटक विदेशी पर्यटक 
क्थ्रा 8,80,694 42,500 
१980 24,50,287 2,08,26 
4985 34 32,000 ३20,000 
१987 34,24 324 3,48,260 
१988 34,95,98 3,66,435 
4989 38,33,008 4,9,657 
4990 37,35,74 4,70,64] 
१992 52,63,24 5,47,802 
4993 54 54,327 5,40.738 
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पिछले दो दशकों मे राजस्थान मे देशी व विदेशी पर्यटकों की सख्या में 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । इस दोरान देशी पर्यटकों कौ सख्या में चार गुना तथा विदेशी 
पर्यटको को सख्या में लगभग दस्त गुना वृद्धि हुई है । देशो पर्यटकों की सख्या ।था 
में 880 694 से बढकर 7990 म 37,35,774 हा गई । विदेशी पर्यटको की सुख्या था 
में 42 500 थी जो बढकर १990 मे 470,64॥ तक जा पहुँची । 


पर्यटन विकास में बाधाएँ-- 


राजस्थान में पर्यटको के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओ का नितानत अभाव 
है । प्रान्‍्त मे न कवल होटलो का अभाव है वरन्‌ इनमे प्रदान की जाने वालो सेवा भी 
राष्ट्र ओर विश्वस्तरीय वहीं है । अपेक्षाकृत अधिक महगी भी है ! कई होटलो मे पर्यटकों, 
विशंष रुप से बिदेशी पर्यटको को दी जाने वाली सुविधाएँ सन्तोषजनक या 
मानदण्डो से निस्‍्न होने के कारण पदेश को छवि को आघात पहुँचता है । प्रदेश में कुशल 
व प्रशिक्षित गाइडा का अभप्व ह । अधिकाश विदेशी पर्यटक ट्रेवल एजेन्सी से भ्रमण 
करत है । ये टेवन एजन्सियाँ विदशी पर्यटकों का शोषण करने से नहीं चूफगी || 
सबके अलावः राज्य म सडको का जगह जगह से टूटा होना सचार, अस्वच्छ पानी, टेलेक्स 
व्यवस्था का व्यापक नहीं होना आदि काएणो से पयटक् राजस्थान आने से कराता है! 

ययटका के अलावा राजस्थान के पर्यटक स्थल भी समस्याओ से अछूते नहीं 
है । अधिकाश पर्यटक स्थल जीर्ण क्षीर्ण अवस्था मे है, उचित देख रेख के अभाव में 
न्हास की ओर बढ़ रहे है । जयपुर के अलबर्ट हाल में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने 
के कारण चोरी की वारदात हो चुकी है । वर्तमान मे राज्य सरकार के अधीव 8 संग्रहालय 
2 कला दीर्घाएँ तथा 222 स्मारक एवं 44 पुरास्थल हैं । मात्र तीन सग्रहालयों में सरख्र 
सुरक्षा प्रहरी हैं । सरकार के सोमित वित्तीय साधनो के कारण अभी तक 80 स्मार्कों 
एवं स्थलों पर ही चौकीदारी की व्यवस्था हो पाई है # 


3 नवभारत टाइम्स 3 मार्च 992 
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सुझाबव-- 


राजस्थान म पुरातात्विक सग्रहालयों म बेशकोमती सामान है इनको सुरक्षा के 
लिए सरकार को सजग रहने की आवश्यकता है । राज्य मे जितने भी पर्यटक स्थल है 
जीर्ण क्षीण अवस्था मे पहुँच चुके है, सरकार को उनकी वास्तुकला को परिवर्तित किए 
बगेर भरम्मत का काम अविलम्ब हाथ मे लगा चाहिए । जब पर्यटन स्थल ही सुरक्षित 
नहीं रहगे तो पर्यटक कैसे आ सकेगे । विश्व मे राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से जितना 
आकपक है भारत मे उसके मुकाबले अन्य राज्य नहीं । हमे इस स्थिति की ध्यान में 
रखकर सर्वप्रथम राज्य मे पर्यटन विकास मे आने वाली बाधाआ को दूर करना होगा तथा 
दूसरी ओर पर्यटकों के लिए सुविधाएँ एवं ससाधन जुटाने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग 
लेकर योजनाबद्ध ढग से आगे बढ़ना होगा । राजस्थान के गढ कोट कलि महल एवं 
हवेलियाँ तथा मदिर जिस प्रकार पर्यटको को आकषित कर रह है उसका पूरा अध्ययन 
ओर सर्वेक्षण कराने की जरूरत है । राजस्थान की पर्वटन सम्भावनाओं के दोहन के लिए 
बाह्य एवं आन्तरिक स्तर पर कारगर विपणन शैली तैयार करने की जररत है ताकि पर्यटकों 
को उनकी रुचि के अनुरूप आकर्षित किया जा सके । राज्य सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग 
का दर्जा प्रदान कर दिया गया है जिसके फ़लस्वरुप हाटल तिमाण मे 57 प्रतिशत विदेशी 
सहायता प्राप्त की जा सकती है । 

राजस्थान के सभी जिलो के पर्यटक स्थलो को सूचीबद्ध कर, सम्बन्धित साहित्य 
का विभिन्न पत्र पत्रिकाओं मे प्रकाशन कर राज्य मे पर्यटको की सख्या मे अपरिमित वृद्धि 
की जा सकती है । राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित 'अतिथि' इस हेतु 
एक सराहनीय प्रयास है, किन्तु तिमाही इस पत्रिका के मात्र चार पन्ने अधिक पर्यटको 
को आकर्षित नहीं कर पाएँगे । अतिथि मे प्रकाशित सामग्री मे वृद्धि करके इसको 
प्रासगिकता को बढाया जा सकता है । 


सम्भावनाएँ-- 


वित्तीय ससाधनो से त्रस्त ग़जस्थान के लिए पर्यटन उद्योग बरदान सिद्ध हो सकता 
है ) गाजस्थान विविधताओ, जिज्ञातओ और विचित्रताओ से भय हुआ प्रदेश है । आज 
विश्व मे प्रदेश को अद्भुत कठपुतली कला, लोक सगीतज्ञ, भोजा, लगा, मागणियार मशहूर 
है । जयपुर के रहीमूद्रीन खाँ डागर और जियामोहीनुद्देत डागर उदयपूर से ध्रूपद गायन 
को भारत और पूरे विश्व मे ले गए ।॥ 

आज पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्ति का महत्त्वपूर्ण साध बन चुका है । यह 
एंक ऐसा उद्योग है जिसमे बहुत कम पूँजी विनियोग से अधिक आय अर्जित की जा सकतो 
है । पर्यटन उद्योग से न केवल सरकार को आय प्राप्त होती हैं वरन्‌ आस-पास के क्षेत्रो 
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का विकास ओर रोजगार के अवसरो मे वृद्धि होती है। 

राजस्थान मे कला और सस्कृति तथा पर्यटन को उद्योग के रुप में बहुत कम 
'फलीभूत कर पाए हैं, जबकि खनिज कृषि व पशुपालन के साथ ससाधनो की प्राप्ति का 
यह एक बडा स्रोत हो सकता है । प्रान्त खूबसूरत मन्दियों वाले गाँव, शिल्प समृद्ध मदद, 
अद्भुत, अनुपम, बेजोड स्थापत्य कलाओ से लथपथ है जिन्हे देखने के लिए दूतियां के 
लोग लालायित रहते हैं | बस आवश्यकता है तो इस बात की, कि लोगो को यह कैसे 
मालूम चले, कि यह प्रान्त इस दृष्टि से कितना धनी है । बोरुग्या (जोधपुर) की रुपाव 
सस्थान इस ओर प्रयासरत हैं । हाल ही पश्चिम क्षेत्र सास्कृतिक केद्र की ओर से 2 
लाख रुपए से भी अधिक लागत से उदयपुर शहर के करीब आठ किलोमीटर परिचम 
में पहाडियो के बीच “शिल्प ग्राम” का निर्माण एक प्रशसनीय प्रयास हे । वह दिन हू 
नहीं, जब राजस्थान की कला-वैभव सस्कृति सुर्खियों मे आने लगेगी । 

पर्यटन को उद्योग के रुप मे स्वीकार कर लिए जाने से पर्यटन को निश्चित 
रुप से बढावा मिलेगा । पर्यटन के विकास के लिए न केवल वर्तमान पर्यटन स्थलो वा 
विकास करना होगा बल्कि नए पर्यटन स्थल भी विकसित करने होगे । भविष्य मे पर्यद 
'को बढावा देकर राजस्थान मे पर्यटको की सख्या को देखते हुए अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित 
की जा सकती है । 


सवाईमाधोपुर में पर्यटन : विकास और सभावनाए 


राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग मे अशवली और विन्ध्याचल पर्वत शृखलाओं 
का सगम स्थल सवाई माधोपुर प्राकृतिक और मैसर्गिक दृष्टि से राजस्थान मे ही नहीं अप 
समूचे भारत वर्ष में विशिष्ट स्थान रखता है । राजस्थान राज्य की बडी नदिया चरम्बते 
बनास मोरेल सवाई माधोपुर जिले म होकर बहती है । इनमे चम्बल तो सतत्‌ प्रवादी 
है । कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का एक चौथाई से अधिक भाग बनो से आच्छादित होते 
के कारण जिला सदियो से वन्य ज्यैवो की विचरण स्थली रहा है । अतीत मे जयपुर के 
राजा का आखेट वन इतिहास की धरोहर रणथम्भौर आज “रणथम्भौर नेशनल पार्क! के 
नाम से विश्वविख्यात है । यद्यपि हाल ही के वर्षों मे पार्क मे बाघो की सख्या अवश 
कम हुईं है फिर भी ये वन के सूनेपन को तोड जीवतता का आभास देते हैं । रणथम्भौर 
के गरजते “वनराज' अनायास ही विदेशी पर्यटको को आकर्षित करते हैं । 

सवाईमाधोपुर मे राज्य सरकार का पर्यटन विभाग है जो पर्यटको को आकर्षित 
करने के लिए प्रयासरत है । राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिले मे एतिहासिक स्थली 
और पुरादात्विक स्मारको को पर्यटको के आकर्षण का केन्द्र बनाने के लिए निरन्तर प्रयार्त 
कर रहा है । कला और सस्कृति को बढावा देने के लिए मेलो का आयोजन किया जाती 
है ।जिसके फलस्वरुप सवाईमाधोपुर मे पर्यटको की सख्या मे वृद्धि हुईं है । वर्ष 984- 


पर्यटन उद्योग के विकास की सभावनाएँ ञ 


85 से 3993 94 के बीच पर्यटको कौ सख्या मे उल्लेखनीय बढोतरी हुई है । 





स्वाईमाधोपुर म पर्यटक 
वर्ष स्वदेशी विदेशों योग 
4984 85 सप702 284 27986 
4985 86 26455 झछ5 26970 
4986 87 34282 783 32065 
१987 88 47248 874 48062 
4988 89 23230 ख़ा 25944 
१992 93 65039 74284 79323 
१993 १4 65727 40623 76344 





ख्लोत १ जिला योजना सवाई माधोपुर 990 
2 बेसिक स्टेटिस्टिक्स राजस्थात 994 


सवाई माधोपुर में स्वदेशी पथटकों की संख्या वध 984 85 में 27702 थी 
जो बढकर 993 94 में 65727 हो गई । वर्ष 7987 88 मे स्वदेशी पर्यटकों की सख्या 
अवश्य कम रही । इस वर्ष केवल ॥7248 स्वदेशी पर्यटक आ पाये । 

जिले म विदेशी पर्यटका की सख्या मे निरन्तर वृद्धि हो रही है । वर्ष ॥984 
85 मे विदेशी पयटको को सख्या 284 भी जो बढकर 4988 89 मे 2774 तथा १992 
93म, ओर बढ़कर १4284 हो गई । यद्यपि विदेशी पर्यटको को सख्या मे वृद्धि हुई है 
फिर भो कुल पयटको मे विदेशी पर्यटकों कौ सख्या अधिक नहीं है । वर्ष 9993 94 
में 0623 विदेशी पयटक सवाईमाधोपुर आये जो जिले मे आने वाले कुल पर्यटको का 
केघल १4 प्रतिशत ही था । 

राजस्थान मे वर्ष 4989 म 4965१ विदेशा पर्यटक आये । सवाई माधोपुर आने 
बाले विदेशी पर्यटकों की सख्या मात्र 3607 थी / जबकि उदयपुर मे 67529 जैसलमेर 
में 33394 रणकपुर मे 44087 जयपुर मे 55367 पयटक आये । 

राजस्थान मे वर्ष 993 में विदेशी पर्यटको कौ संख्या 540738 थी । सवाई 
माधोपुर मे विदेशों पयटको की सख्या 0623 हो रहा जो कि राज्य के विदेशी पयटको 
का केवल १% प्रतिशत ही था । सवाधिक विदेशा पर्यटक जयपुर आये । जयपुर मे 
विदेशी पयंटको की सख्या 46555 थी जो कि राज्य के विदेशी पर्यटका कया 27 प्रतिशत 
था । जयपुर के बाद राज्य में सर्वाधिक पथटक उदयपुर जोधपुर भरतपुर नैसलमेर मे 
आये । ये आकडे इस बात की पृष्टि करते है कि सवाई माधोपुर जिला पर्यटन के क्षेत्र 
मे अपेक्षाकृत पिछडा हुआ है । यद्यपि यहा विकास को चिपुल्ल सभावनाएँ है । 

जिले क पर्यटन क क्षेत्र मे पिछडने का प्रमुख कारण पयटन विकास सबधी 
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आधारभूत सरचना का अभाव है । झूमर बावरी टुरिस्ट बगले के अलावा जिले मे स्तरीय 
होटल नहीं है । वर्ष 4987 मे सावजनिक क्षेत्र के तीन तथा निजी क्षेत्र के 6 होटल थे। 
इसके अलावा जिले मे पयटक साहित्य का नितात अभाव है । रणथम्भोर नेशनल पार्क 
मे आधुनिक तकनाक से सुसज्जित वाहन उपलब्ध नहीं है । कुछ निजी वाहन चालकों 
को पर्यटन विभाग ने अनुमति दे रखी है । ये पयटको का शोषण करने से नहीं चुकते 
है । पर्यटन विभाग के पास जो गाइड हैं वे पर्यटन साहित्य मे नोसाखिए हैं । ये अल्पज्ञाव 
के-कारण पयटन की सही तस्वीर पर्यटको के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते है नतीजतन 
“पर्यटक महज रणथम्भौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर लोट जाते है । पर्यटन की दृष्टि 
से समृद्ध अनेक क्षेत्र यथा रणथम्भौर दुर्ग तिमगगढ करोली आदि पर्यटको के लिए आज 
तक भी प्यासे हे । 

स्वातन्तर्योत्तर वन्यजीव सरक्षण ओर पर्यटन उद्योग को बढावा देने के लिए 
रणथम्भौर बन क्षेत्र को 955 मे वन्य जीव अभयारण्य घापित किया । वर्ष 973 मे भारत 
सरकर ने राष्टीयस्तर पर बाघ परियोजना प्रारभ की गई तथा इसमे रणथम्भौर वन्य जीव 
अभयारण्य का चयन किया गया ! बाघ परियोजना के अन्तर्गत रणथम्भौर अभयारण्य मे 
वन्य जोव सरक्षण एवं विकास का नया इतिहास प्रारभ हुआ । वन्य जीव सरक्षण में हुए 
विकास की अभूतपूर्व प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षत्र को वर्ष 980 मे राष्टीय 
उद्यान घोषित किया गया । राष्टीय उद्यान मे शुष्क पतझड किस्म के वन बहुतायत मे 
है । वनक्षेत्र धोक वृक्ष से आच्छादित है । वन्य तीवो मे बाघ बघेरा रीछ चीतल साभर 
चिकारा नील गाय मगर यहा के प्रमुख आकषण है । 

रणथम्भौर राष्टाय उद्यान म वन्य जीव 








वन्य नीव सन्‌ 3974 सन्‌ 988 
बाद्य 4 43 
बघेरा व5 42 
भालू 35 62 
चीतल 3000 3430 
साभर 4300 2222 
नील गाय 600 632 
चिकारा 300 203 
जगता सूअर 300 48 
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रणथम्भौर राष्टाय उद्यान म वष 3974 में 4 बाघ थे । वष 988 म बाधा 
को सस्था चढकर 43 हा गई । क्तु वध 4993 में बाघा की सख्या घटकर 28 ही रह 


पर्यटन उद्योग के विकास की सभावनाएँ 39 


गई । रणथम्भौर राष्टीय उद्यान मे बाद्यो को घरतो सख्या वन्य जीव प्रेमियों के लिए बेहद 
चिता का विषय है । रणथम्भोर कैला देवी और सरिस्का अभयारण्यो मं बाघा का गिनती 
एक से 35 मई ॥993 तक की गई थी । रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र से 7993 से 28 
बाघ गिने गए । केलादेवी वन्य उद्यान मे 993 में ॥$ बाघां की पुष्टि हुई | रणथम्भार 
मे बाघों कौ गणना के लिए नई पद्धति जपनाई गई ओर विशेषज्ञों कौ सेवाए की गई । 

रणथम्भौर राष्टाय उद्यान की वर्ष 984 से ०88 के बीच हुई प्रगति को 
छायाकित करते हुए अनेक फिल्‍मे बनी जिनम नेशनल ज्योगराफिक सोसाइटी कौ फिल्म 
बेहद लोकप्रिय हुई और विश्व का ध्यान इस अमूल्य धरोहर की ओर आकपित हुआ। 
उद्यान मे आने वाले पर्यटको कौ सख्या मे भारी वृद्धि हुई ह । जहा वर्ष 985 तक लगभग 
5000 पर्यटक आया करते थे वहीँ 987 88 म 5000 पयटका ने राष्टीय उद्यान का 
भ्रमण किया । वर्ष 4988 89 मे यह सख्या 8000 थी तथा वर्तमान मे यह सख्या 25000 
से अधिक होने को सभावना है । 

राजस्थान की बीर प्रसूता भूमि को छोटी से छोटी रियासत भी शोय स्थली रहा 
है । सवाई माधोपुर की शौर्य भूमि रणथम्भौर दुर्ग के अतीत मे अतेक गौरक्पूर्ण गाथाए 
समाई हुयी है । इस बात कौ याद यहा की प्राचारे हू ब हू दिलाती है । रणथम्भोर दुर्ग 
गुलाबीनगर जयपुर स दक्षिण पूर्व की दिशा मे स्थित है । यह दुर्ग पथरीले पठार पर समुद्र 
तल से 578 फुट का ऊचाई पर स्थित है । दुग चारा ओर प्राकृतिक सान्दय से ओत 
प्रोत तथा घने '"गलो वाली पहाडियो से आच्छादित है । सवाईमाधोपुर रेलबे स्टेशन से 
उत्तर पूर्व मे लगभग पाच किलोमीटर को यात्रा के बाद यहा पहुचा जा सकता है । दिल्‍ली 
सलवनत के लिए सैनिक ओर सामयिक दृष्टि से इस दुर्ग का अत्याधिक महत्त्व था । 
दुर्ग के निमाण के बारे मे प्रचलित किवदन्ति है कि इसे कुतुबद्दीव ऐबक क समय मे पृथ्वीराज 
तृतीय के पुत्र गोविद राज ने रणथम्भौर के छाटे से राज्य की नींव रखी तभी से यह भारताय 
इतिहास के नक्शे पर उभर कर आया । 

रणथम्भोर को प्राचीन हम्मौर के दृढ़निश्वय शरणागत रक्षा स्वाभिमान तथा 
मुहम्मदशाह को स्वामिभक्ति कौ याद दिलाती ह ) क्तु सेनापति रतिपाल रणमल व सुरजन 
की गद्दारी को लोग आज भी नहा भुला याए है । 

पुरातत्व एव सर्वेक्षण विभाग दुर्ग के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रयासरत 
है ।यहा के कलात्मक प्रस्तर खण्डो मूतियो अपने म्थान से उखडे शिलालेखा का एकत्र 
कर सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है । हम्मौर क्चहरी छोटी कचरी अन्नपूणा मदिर 
कौ मरम्मत हुई है । हम्मीर महल मे सग्रहलाय बनाकर महल को उसका प्राचीन रुप 
देने का कार्य किया गया है । 
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तिमनगढ़ : 


राजस्थान के विद्यमान क्लिो में से यह सबसे प्राचीन किला है । यह किला 
, देवालयो, नागरिक आवासो, पक्के रास्दो, गलियो, बाजारों, जल व्यवस्था के 
भग्नावशषो के लिहाज से पूर्व मध्यकालीन युग क्या एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । इसे दसवां 
ग्यारवीं शताब्दी म राजा नमनपाल ने बनवाया था । तिमनगढ किला अपने हृदय में उस 
जमाने की न जाने कितनी मोरव गाथाएँ आर साम्कृतिक विद्सत समेटे हुए है । कितु 
सरकार द्वारा सरक्षित पुरातात्विक महत्त्व के स्थानों में तिमगगढ का नाम नहीं है । दुर्ग 
'म॑ जगह-जगह प्रस्तर खण्ड, शिलाए और टूटी मूर्तिया बिखरी पडी है । गजय संरक्षण 
के अभाव में इतिहास की यह प्राचीन धरोहर आसू बहा रही है । सरकार मानस बनाए 
तो सवाई माधोपुर म सग्रहालय वनाया जा सकता है जिसमे तिमनगढ के अवशेषो को 
सुरक्षित रखा जा सकता है । सवाईमाधोपुर के इतिहास क अवशेष पर्यटकों को आकर्षित 
करने को क्षमता रखते है । 

सबाइ माधोपुर मे अनेक ऐसे सुरम्य रमणीय व एतिहासिक स्थल है जिन्‍हें 
पर्यटका के आकषण का केन्द्र बनाया जा सकता है । गढमोरा, जिले की नादौतो दहसील 
में एक गाव है जा राजा मोरध्वज को राजधानों रहा । मोरध्वज श्री कृष्ण भगवान का 
प्रसिद्ध उपासक था । गढमोरा चोहान ग़जाओ का स्थल भी रहा । यह क्षेत्र का देवार्पित 
स्थल है । यहा गुफा और भग्रावेश स्थल है । यहा एक मठ भी है जिसे मूलतः दादू 
सत ने स्थापित किया । 

“छान” खण्डार तहसौल का एक छोटा सा कितु महत्त्वपूर्ण गाव है । इसका 
महत्त्व एक पुरानी भग्नावेश मस्जिद के कारण है । कहा जाता है इसे अलाउद्दीन खिलजी 
ने रणथम्भौर पर आक्रमण के समय बनवाया था ( 

वर्णित विवरण इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि राजस्थान राज्य का सवाई 
माधोपुर जिला एतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 
पर्यटन स्थला के अलावा तीर्थाटन की दृष्टि से भी यह जिला सुदृढ है । यहा अनेक प्रसिद्ध 
मदिर है जिनम त्रिनेत्र गणेश, मदनमोहन जी, श्री महावोर जी, माँ केला देवी, रामेश्वरम, 
'मेहदीपुर क बालाजी, गोय आर काला, चौथ माता तथा गडवाडा का प्राचीनतम श्री रघुनाथ 
मदिर आदि प्रमुख है । जिले मे भरने वाले बडे मेलो मे लाखो की तादाद मे श्रद्धालु 
आते है । धामिक आस्था के कारण तीर्थाटन के क्षेत्र मे तो सवाइमाधोपुर देशभर में उभर 
कर सामने आया क्तु पयटन के क्षेत्र मे स्थिति सतोपजनक नहीं कहीं जा सकती है । 
इस बात को पुष्टि सवाई माधोपुर मे आने वाल थाडे से पयटका से सहज हो हो जाती 
है । इसके लिए भो रणथम्भोर के बाघो को धन्यवाद, जिनके कारण अन्तरराष्ट्रीय छवि 
बनी हुई है । 

पर्यटन के क्षेत्र मे सवाईमाधोपुर के पिछडने के लिए एक बडी सीमा तक सरकार 
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द्वारा की गई उपेक्षा को उत्तरदायी माना जा सकता है । जिले मे पर्यटन के विकास के 
लिए कारगर योजना निर्धारित नहीं की गई नवीनतम वन्यजीव सरक्षण प्रभावित हुआ और 
पर्यटको को सख्या भी काफ़ो कम रहो है । कितु अब सरकार को भूमिका मे बदलाव 
आया है । राज्य सरकार जिले मे पर्यटन को बढावा देने के लिए प्रयत्शील है । सवाई 
माधोपुर मे अब शाही रेलगाडी रुकने लगी है । अय यह जिला भी पर्यटन के क्षेत्र मे 
विकसित जिलो की भाति कदमताल करने को स्थिति मे लेगा । इसके लिए आवश्यक 
है कि बन विभाग, पुरातत््वविभाग ओर पर्यटन विभाग मिलकर ऐसे प्रयास करे जिससे 
न केवल वर्तमान पर्यटन स्थलो का विकाम हो अपितु नवीन पर्यटन स्थल भी पर्यटकों 
के आकर्षण का केन्द्र बने । पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्थानीय हस्तशिल्प 
को बढावा देने की महती आवश्यकता है ओर सबसे अधिक जरूरत सवाईमाधोपुर के 
पर्यटन साहित्य को विकसित करने को है जिसक' फिलहाल अभाव बना हुआ है । 














[( अध्याय 6 


राजस्थान के औद्योगिक विकास की 
झलक तथा भारत में इसकी स्थिति 








हाल ही क वर्षो म प्रारभ किय गए आर्थिक उदाराकरण के दौर में उद्यागो 
का विकास अर्थव्यवस्था क अन्य क्षेत्रों की तुलना म महत्त्वपृूण होकर उभर है । समूचे 
दश म॑ विश्व के बदलते आधिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने के लिए तथा इस 
हेतु नवीन औद्योगिक वाद्रवरण निर्मित करने बास्ते प्रभावात्पादक प्रयास किये जा रहे हैं! 
आज के आर्थिक युग म आद्यागिक बिकास एक अनिवायता है ।इसक बिना देशवासियों 
को जीवन जाने के प्रचुर साधन उपलब्ध कराने की कल्पना तक नहीं की जा सकती हैं। 

भारत की विकासशाल अथव्यवस्था का राजस्थान एक पिछड़ा हुआ ग़ज्य है। 
यहा गरीबी की समस्या सदेव मुहवाए खडी है । वरोजगायी “सुरसा के मुह” की भाति 
बढती ही चली जा रही है । विभिन आथिक सूचका यथा शुद्ध घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति 
आय, अद्य सरचना याजना उद्व्यय आदि म राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यो कौ तुलना 
मे दयनाय है । लगभग यही दश्य राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था म सवाइ माधापुर तिले 
'को है ।इस विषम आर्थिक स्थिति से ताब्र ओद्योगिक विक्मस द्वाय निजात पाया जा सकता 
है । बतमान म यह प्रमाणित हा चुका है कि तीव्र औद्यागिक विकास के बिना गरीबी 
निवारण सभव नहीं है । औद्योगिक विकास से गरीबी का दुष्चक्र थमता है । रोजगार 
क अवसरा म बढोतरा से चहुआर खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है ॥ 

4 राजस्थान विकासान्मुखो भारतोय अर्थव्यवस्था का एक पिडडा हुआ राज्य 
है । यहा की भौतिक व प्राकृतिक परिस्थितिया अन्य राज्या को तुलना मे काफी विकरट 
है कितु खनिजा की दृष्टि स राजस्थान समृद्ध है । विहार के बाद राजस्थात का ही नाम 
आता है । हाल हो के वर्षों म राज्य कृषि सपदा की दृष्टि से भी समृद्ध हा चला है । 
लेकिन राज्य वित्तीय ससाधना क अभाव क कारण समृद्ध प्राकृतिक सपदा का भरपूर लाभ 
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नहीं उठा पाया है । केद्ध सरकार का रुख भो राज्य के ओद्योगिक विकास हेतु अनुकूल 
नहीं रहा । केन्रीय विनियोगो का अत्यल्प भाग ही राजस्थान मे विनियोजित किया गया 
नतीजन राज्य मे औद्योगिक विकास को गति तेज नहीं हो पाई ।फिर भी वर्तमान मे राजस्थान 
मे सूती व सिथेटिक रेशे की इकाइया, ऊनी चोनी, सीमेट, नमक, काच टेलीविजन टायर- 
ट्यूब, वनस्पति तेल की मीले, इजीनियरी की ओद्योगिक इकाइया कायरत हैं । 

2 राजस्थान मे राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी है, कितु इन 
उपक्रमो ने वित्तीय कार्यसिद्धि के क्षेत्र मे निराश ही किया है । अनेक उपक्रम जैसे राजस्थान 
सड़क परिवहन निगम, राजस्थान सचार लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम आदि भयकर 
घाटे की समस्या से ग्रसित है । राज्य सरकार इन उपक्रमा के घाटे को पाटन म सफल 
नहीं हो पाई है । गौरतलब है कि केन्ध सरकार के उपक्रम राज्य मे अच्छा लाभ अजित 
कर रहे हैं । इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार द्वारा राज्य मे विनियाग नही बढ़ाया जा रहा 
है । यह राज्य के साथ सौतेलेपन का द्योतक है । 

3 भारतीय कारखाना अधिनियम 4948 के अन्तर्गत बष 7993 म॑ पजीकृत 
निर्माणियो को सख्या राज्य म 2580 थी जिनम 295 लाख व्यक्तिया को राजगार मिला 
हुआ था । कुछ चयनित मदो का ओद्यागिक उत्पादन ग़ज्य म इस प्रकार है - 








मदे इकाई उत्पादन 

992 4993 (प्रावधानिक) 
सीमेट हजार टन 4827 64 4749 १9 
शक्कर ड्न 38508 70 2626 70 
सूती कपड़ा लाख मोरर 378 35 379 56 
नमक लाख टन व 84 42 9 
वनस्पति घी टन 34236 98 33847 37 
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4 राज्य मे लघु उद्योग इकाइयो को बहुल्यता हे । दिसम्बर 993 तक राज्य 
में 466784 लघु उद्योग इकाइया पजाकृत हुई एव 266 64 कराड़ रपए का विनियोजन 
हुआ व इन इकाइयो में 630 लाख व्यक्तियो को रोजगार दिया गया । हस्तशिल्प उद्योग 
की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति महत्त्वपूर्ण है । यहा हस्तशिल्प के अदूभूत नमूने हैं 
जिनकी देश-विदेश मे व्यापक माग है । खादी एव ग्रामोद्योग भी राजस्थान का परम्परागत 
उद्योग है । वर्ष 4992 93 के दौरान ऊनी एवं सूती खादी का अनुमानित मूल्य क्रमश. 
243 87 लाख रुपए तथा 847 96 लाख रुपए था । खादी उद्योग मे लगभग 59 लाख 
व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है । वर्ष 9993 94 के दोरान (दिसम्बर 4993 तक) ग्रामीण 
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हिमाचल प्रदेश 4583 28 
हरियाणा क057 25 
महाराष्ट्र -8१0 4 
तमिलनाडू 898 88 
56. आएम योजना का उद्व्यय करोड - रूपए 
राजस्थान १500 
अखिल भारत 86235 
उत्तरप्रदेश 2000 
महाराष्ट्र १8520 
बिहाए 43000 
कर्नाटक 72300 
57 प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग किलोवाट 
राजस्थान 23॥ 
अखिल भारत 268 
महाराष्ट्र 434 
गुजरात 504 
तमिलनाडू 355 
58 प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेल मा की लबाई. किलोमीटर 
राजस्थान १7 02 
अखिल भारत १9 00 
महाराष्ट्र 37 68 
गुजरात 26 भव 
तमिलनाडू 30 83 





उपर्युक्त वर्णन इस बात का स्पष्ट चोतक है कि भारत के ओद्योगिक विकास 


मे राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यो (जैसे महाराष्ट्र, गुजणत, तमिलनाडू, हरियाणा आदि) 


को तुलना मे कमजोर है । 


अध्याय 7 





औद्योगिक विकास की भावी 
संभावनाएँ 








'गजस्थान के प्राकृतिक ससाधनो को दृष्टि से सम्पन्न होने के कारण यहा भावी 
औद्योगिक विकास को काफो सभावनाएँ है । जयपुर के बडी रेलवे लाइन से जुड़ने के 
कारण राज्य म औद्योगिक बिकास की सभावनाएँ सजीव हो उठी है । निम्नलिखित विवरण 
राज्य के ओद्योगिक विकास को भावी सम्भावनाओ को प्रकट करता है 

१ खनिजों का अजायबघर राजस्थान खनिज सम्पदा की दृष्टि से समृद्ध प्रान्त 
है ।यहा 45 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं कुछ खनिजो का उत्पादन तो केवल राजस्थान 
मे हो होता है । राजस्थान कई खनिजो के उत्पादन मे देश मे अग्रणी है । राजस्थान में 
धात्विक खनिजा मे ताँबा, सीसा जस्ता, लोग, मैंगगीज चादी, टगस्टन, आणविक खनिज 
तथा अधात्विक खनिजो मे अभ्रक जिप्सम राक फास्फेट, लाइम स्टोन (चूना पत्थर) सोप 
स्टोन, संगमरमर घ ग्रेनाइट एस्बेस्टस घाइराइटस बेन्टोनाइट, पन्ना व गारनेट, चापना क्ले 
व व्हाइट क्ले, फायर क्ले, सिलिका सैण्ड पाए जाते है । इसके अलावा खनिज ईंधन में 
लिग्राइट राज्य मे उपलब्ध है । खनिज तेल व प्राकृतिक गैस भी राज्य में प्रचुर मात्रा में 








उपलब्ध है । 
राजस्थान में खनिज उत्पादन अग्राकित तालिका मे दर्शाया गया है 
महत्त्वपूर्ण खनिजो का उत्पादन 
खनिज उत्पादन हजार टन से 
4997-92 ___992-93 (प्रावधान) 

१ धात्विक खनिज 

१3 कच्चा ताबा 4860 4646 

2 कच्चा लोहा उ3 38 


3 सादर सीसा 32 32 


औद्योगिक विकास की भावी सभावनाएँ 


4 सादर जस्ता 

5 चाँदो (किग्रा) 

6 टगस्टन (टन) 
2 अधात्विक खनिज 

१ फेल्स पार 

2 फ्लोराइड 

3 गार्नेट (टन) 

4 गार्नेट (किग्रा ) 


49 
48386 


73 
4 
१50 


(मूल्यवान एवं अर्द्ध मूल्यवान) 026 


5 जिप्सम 
6 लाइम स्टोन 
7 अप्रक (टन) 
8 राक फास्फेट 
9 सिलिका सेण्ड 
40 सोप स्टोन 
१॥ एस्बेस्ट्स 
१2 बेराइट्स 

3 लघु खीिज 
4 बालू पत्थर 
2 चिनाई पत्थर 
3 चूना पत्थर (आवासी) 
4 चूना पत्थर 
5 सगमस्मर 


१669 
उध्छा 
470 
248 
243 
398 
32 

प्र 


3998॥ 
4१935 
4070 
2980 
4848 


98 
42836 


गा 


54 


620 
3540 
9१20 

360 

243 

23 

402 

37 


2860 
4230 
4337 
3233 
2000॥ 
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वा 


2 नेशनल काउसिल ऑफ एप्लाइड इकानॉमिक रिसर्च नई दिल्‍ली ने राजस्थान 
का टैक्नो इकोनामिक सर्वेक्षण करके विभिन्न उद्योगों को क्षमता और भावी सभावना को 


ध्यान में रखते हुए राजस्थान में अप्राकित उद्यागा को स्थापना का 
रैक्टर व सबधित यत्र, डीजल इजन, स्कूटर व मोटर साइकिलो, 
के पुर्जे, विद्युत सामग्री, इस्पात के तार, पाइप ट्यूब, कौले चट बोल्ट, पोर्टलेण्ड 
सफेद व रगीन सीमेट, काच, तेल शोधक आदि कारखाने 
3 राजस्थान मे निम्ताकित उद्योगा के विकास 


की प्रबल सभावनाएँ है 


7 आऔचित्य बताया-- 
, माटर गाडियो 
लेण्ड सीमेट, 


4 कोट मे जिप्सप आधारित सल्फयूरिक एसिड के निर्माण का सत्र लगाने 


48 राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


पर सक्रिय रुप से विचार किया जाना चाहिए । 

2 उदयपुर मे शक पिग लोहा सयत्र लगान की आवश्यकता है वहाँ निकरबर्ती 
क्षेत्रो के कच्चे लोहे का उपयोग किया जा सकता है । 

3 निलन श्रेणी की जिप्सम से दीवारों के बाड बनाए जा सकते ह जिसक पूष 
निर्मित भवन बनाकर कुछ सीमा तक भवन समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। 

उत्तम सेलेनाइट के भडारो का उपयोग प्लास्टर ऑफ परिस व अन्य उद्याया 
का विकास करने मे किया जाना चाहिए । 

4 फेल्सपार क्वार्टस व चिकनी मिट्टी के उपयाग से चीनी मिट्टी क सामान 
के कारखानो को स्थापना का क्षेत्र बढ़ सकता है , सिलिका क उपयाए से काच के 7 
का विस्तार किया जा सकता है । 
4 कृषि सम्पदा पर आधारित उद्योग कृषि सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान का देश न 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । 7988 89 मे कृषि का अश राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन म लगभा 
45 प्रतिशत तथा 992 93 के प्रारम्भिक अनुमानो के अनुसार 44 प्रतिशत रहा। कपास, 
गन्ना तिलहन, मक्का चना व गेहू आदि ऐसी फसल॑ है जिन पर आधारित अनेक 
छोटे बडे उद्योग स्थापित किए जा सकते है । इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में 
कृषिगत उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि हो रही है नहर के पूरा होने पर खाद्यान्न मे अपूर्व वृद्धि 
अपेक्षित हैं । 

राजस्थान मे प्रमुख औद्योगिक फसलो का उत्पादन 





फसले उत्पादन (लाख मैं टन मे) 
87 88... 88 89 89-90 90 9. 92-93 
(सशोधित) (सशोधित)(अन्तिम).. (सभावित) 
तिलहन (कुल) व257 39 48  48 45 2480. 2538 
गन्ना 948 686. 745 60. व29 
कपास 28 60॥. 986 950. १096 


(उत्पादन लाख गावो मे) 
स्नोत आय व्ययक अध्ययन राजस्थान 99-92 एवं 4994 95 


पिछले वर्षों में राजस्थान देश मे तिलहन के उत्पादन को दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण 
राज्य के रूप में उभरा है । देश के तिलहन उत्पादन का 2 प्रतिशत भाग राजस्थान में 
होने लगा है । सशसो के उत्पादन मे यह एक अग्रणी राज्य हो गया है । यहा देश की 
कुल सरसो के उत्पादन का 35 प्रतिशत अश होने लगा है ॥ 

राज्य मे जयपुर, अलवर, धौलपुर, चित्तोडगढ, जोधपुर, डूगरपुर, झुन्मुनू 
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हनुसानगढ नोहर मे सूती वस्च्रों के उद्योग स्थायित किए जा सकते है । कोटा भरतपुर 
'च उदयपुर मे चौनी की मोले लगाई जा सकठो है । कोटा म वनस्पति घी का उधोग 
व भरतपुर अलवर गगानगर व सवाई माधोपुर मे खाद्य तेल मीले स्थापित को जा सकती 
है । सम्पूर्ण राज्य मे मक्का व बाजरे पर आधारित फूड प्रौसेस्तिग उद्योग स्थापित किए 
जा सकते हैं । 

5 पशु सम्यदा पर आधारित उद्योग राज्य म॑ं चमडा ऊन मास दूध व 
दूध से बने पदार्थ का आधार पशुधन है । पश्चिमी शुष्क मेदान के नगरा मे चमडा उद्योग 
डेयरी उद्योग दूध पाउडर के उद्योग मक्खन पनीर व यशु आहार के उद्योग को स्थापता 
को विपुल सभावनाएँ है । वाकानेर व जोधपुर मे होजरी ऊनी व चमड़े के कारखाने 
सवाई माधोपुर अलवर भरतपुर बोकानेर मे हड्डी पीसने के कारखाने तथा अलवर व 
उदयपुर मे मछली उद्योग का विकास किया जा सकता हैं । 

6 बनो पर आधारित उद्योग राजस्थान मे वनो पर आधारित लघु एवं कुटौर 
उद्योगो के विकास की अच्छी सभावनाएँ हे । राज्य म दियासलाई उद्योग कागज उद्योग 
पैकिंग के कागज का उद्योग टोकरी उद्योग चपडा साफ करते का उद्योग बीडी उद्योग 
खस पर आधारित उद्योग देशो शव उद्योग एवं इसा प्रकार के अन्य छाटे बड़े उद्योग 
स्थापित किए जा सकते है । 

7 आधारभूत सरचना 32 झत के अधिक विकास के लिए 
आधारभूत सरचना की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । प्राकृतिक व मावद्रीय, ससाथता की 
बाहुल्‍यता के बीच यदि अद्य सरचना का अभाव हा तो ससांधन अन्यत्र पलायन कर जाते 
हैं । राजस्थान मे आधारभूत सरचना की स्थिति निम्नलिखित है 

+ विद्युत औद्योगीकरण मे विद्युत/का स्थान सर्वोपरि है । राजस्थान म॑ बतमान 
(सितम्बर 992) अधिष्टापित क्षमता बढकरे; ना मेगावाट हो गई “जबकि राज्य के 
गठन के समय मणत्र 33 मेगावाट थी । गत 43 व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग 29 
यूनिट से बढकर 89 यूनिर हो गया । उच्च प्रसारण लाइनों को दूर नो वर्ष 98॥ 
82 मे 7723 रूर कि मी थी अगस्त 992 के अत मे बढकर १2 265 रुट कि मो होगई 
है। यह लम्बाई राज्य के गठन के समय शून्य था । आज ई एचवा प्रिड सब स्टेशनो 
की सख्या १32 है जो वर्ष 949 में शूम्य थी आन हमारे 33 40 लाख से अधिक उपभाक्ता 
है जो 43 वर्ष पूर्व प्राय नगण्य थे । वर्ष 7949 म मात्र 42 बस्तिया विद्युतीकृत थी जबकि 
अगस्त 992 के अत मे 28664 आराम (77 प्रतिशत) विद्युतोकरण हो चुके है । ऊर्नीकृत 
कुओ की सख्या अगस्त 992 के अत में 443 000 है मह राज्य के गठन के समय 
शून्य थी । 

आठवों पच वर्षीय योजना मे राजस्थान कौ अधिष्ठापित क्षमवा मे 743 मेगावाट 
को वृद्धि निम्नलिखित स्रोतों से होने को सभावता है -- 


औद्योगिक विकास की भावी सभावनाएँ डर 


१ सहायक व छोटे स्वास्थ्य केद्ध थे । वर्ष 4985 86 मे शहरी क्षेत्रो कौ राजकोय 
चिकित्सा सस्थाओ में 46495 व ग्रामीण क्षेत्रो की चिकित्सा सस्थाओ में 6057 बेड थे। 

5 सचार त्ोब़ गति से औद्योगीकरण के लिए सचार साधनो कौ प्रभावी भूमिका 
होती है । मार्च 4993 तक राज्य की सभो तहसील मुख्यालयो को एस टी डी से जोड़ा 
जाना प्रस्तावित है । विदित है कि ग्रज्य के सभी जिला मुख्यालय श्स टी डी से जोडे 
जा चुके हैं । 

वर्ष 4986-87 मे राजस्थान मे 9620 पोस्ट ऑफिस 63 रेलेग्राफ ऑफिस 
675 टेलीफोन एक्सचेज तथा 7349 सार्वजनिक काल ऑफिस थे । 

6 आवास - जनसख्या व आर्थिक दबावो के बावजूद ग़जस्थान सरकार लोगो 
को आवासीय जरूरतो को पूरा करने के लिए आवास सुविधाआ के निर्माण का वृहद 
कार्यक्रम चला रही है । राजस्थान आवासन मण्डल ने अब तक 2 लाख आवेदको का 
पंजीकरण करके । लाख 8 हजार गृह निर्माण प्रारम्भ किया | अब तक (30 मार्च 992) 
१ लाख 4 हजार मकान पूर्ण किए गए है । इनमे से । लाख 2 हज'र 570 आवास एवं 
शहरी विकाम्त निगम (हुडकों) ने राजस्थान मे 7989 90 मे 29 7 करोड रुपए का निवेश 
किया जो 990 9। मे 35 5 करोड रुपए तक जा पहुचा । हुडको द्वारा वित्तीय वर्ष 
१992-93 के प्रारम्भ तक 4॥0 आवासीय योजनाओ मे । लाख 24 हजार 880 मकान 
विभिन्न शहरो मे बनाने के लिए स्वीकृत किए । इन्दिर आवास योजना मे वर्ष 994 
92 मे 966 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है । इस योजना मे फरवरी ॥992 तक 
१368 आवासा का निर्माण किया गया । मानसरोवर का विकास व परिवर्धन एक अबूठी 
योजना है । 

7 बैंकिंग वर्ध 987 म राजस्थान मे अनुसूचिन वाणिज्यिक बैंको के 2687 
कार्यालय थे जिनमे जमा 260278 लाख रुपए घ अग्रिम 74235 लाख रुपये थे । प्रति 
व्यक्ति जमा 646 स्पए व प्रति व्यक्ति अग्रिम 433 रुपए थे । 

8 उद्यमो - राजस्थान मे जन्मे उद्यमियो ने देश के औद्योगिकरण मे प्रभावी 
भूमिका निभाई है । बिडला पोद्दार गोलेछा साहू, जैन आदि राज्य के बडे उद्यमी हे 
यदि ये चाहे तो ग़रतो रात राज्य का कायाकल्प कर सकते हैं । 

9 आँद्योगिक क्षेत्र रीको द्वाग़ राज्य मे 87 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए 
जा चुके है सबधित तथ्य निम्नाकित है - 


अधिगृहीत 27795 94 एकड 
विकसित भूमि 48754 82 एकड 
नियाजित भूखडो को सख्या 25854 00 
विकसित भूखडो को सख्या 2085 00 
आवरित भूखण्ड रखव000 


उत्पादन मे सलग्न इकाइया 9798 00 
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विकास केन्द्र 'ग्रोथ सेन्टर! 


विकास केद्ध केद्धीय प्रवर्तित योजना है तथा ये केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित 
मार्गदर्शिका एव मापदडो के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं । भारत सरकार द्वाग्न 8 दिसम्बर 
१988 को राजस्थान के लिए 4 विकास केन्द्र आवटित किए थे । राज्य सरकार ने 8 विकास 
केद्धो के प्रस्ताव भेजे थे वे थे भरतपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाडा, झालावाड, बीकानेर, 
सिरोही अजमेर एव अलवर । राज्य सरकार द्वाय प्रस्तावित 8 जिलो में से भारत सरकार 
द्वारा बीकानेर, झालावाड, भीलवाड़ा एवं आबू रोड (सिरोही) जिलों को विकास केन्द्र 
हेतु चयनित कर 20 अक्टूबर 989 को स्वीकृति प्रदान को । राज्य सरकार के प्रयासों 
से भरतपुर के समीपवर्ती जिले घौलपु को भारत सरकार द्वारा 40 फरवरी 992 को विकास 
केन्द्र घोषित किया गया । 

प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए तीन वर्ष को अवधि में 30 करोड रुपए खर्च 
किए जायेगे । प्रमुख उद्देश्य परियोजना और प्रायोजक के लिए सभी सभव सुविधाएँ उपलब्ध 
कराना है । 

चार विकास केद्द्रो में वर्ष 7993 94 के दौरान कार्य प्रगति पर रहा । प्रथम 
चरण मे वर्ष के दौग़न चार विकास केन्द्रो पर 985 बोघा भूमि के प्रस्तावित लक्ष्य के 
मुकाबले 857 बीघा भूमि अधिग्रहीत/आवटित को जा चुकी है । इस वर्ष के अठ तक 
१5 करोड रुपए की राशि व्यय किये जाने की आशा है । 

१4 लघु विकास केन्द्र 'मिनी ग्रोथ सेन्टर” - जोधपुर व उदयपुर दो मिनी ग्रोथ 
सेटर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तेयार कर स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रेषित कर 
दी गई है । दोनों मिनी ग्रोथ सेंटर के लिए 5 करोड रुपए खर्च किए जायेंगे इसमें केद्र 
सरकार द्वायर 3 करोड स्पए को मदद व सिडबी से 2 करोड रुपए के ग्रुप का प्रावधान 
है । 

राजस्थान में विद्यमान प्राकृतिक सपदा का समुचित विदोहन किया जाएं तो यह 
राज्य देश के अन्य औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्र राज्यों के समकक्ष आकर खडा हो सकता 
है । केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह यहा की विषम भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते 
हुए अधिकाधिक वित्तीय ससाधनो का आबटन करे जिससे तीव्र विकास को गति सुनिश्चित 
की जा सके । 


अध्याय 8 





राजस्थान में आधारभूत संरचना- 
ऊर्जा विकास 








आधारभूत सरचना आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है । आधारभूत सरचना 
के अभाव मे औद्योगिकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है । मे ऊर्जा सडके रेल 
सचार बदरगाह आदि को सम्मिलित किया जाता है । इन आधारभूत क्षेत्रा में निवेश 
कम होने से विकास का आधार गडबडा जाता है । आर्थिक उदारीकरण के दौर में विदेशी 
निवेशकों के आकर्षित होने से भविष्य मे औद्योगिक विकास को गति मिलने को सम्भावना 
है । औद्योगिकरण के बढने से आधारभूत सरचना के विकास को अधिक आवश्यकता 
होगी ।सजस्थान मे वित्तीय ससाधनो के अभाव के कारण आधारभूत सरचना का अपेक्षित 
विकास नहीं हुआ है । विशेषकर ऊर्जा का अभाव है । राजस्थान मे आर्थिक विकास 
की गति को तेज करने के लिए ढाचागत निवेश के क्षेत्र मे विदेशी निवेशकों को आकर्षित 
किया जाना चाहिए । 


राजस्थान मे ऊर्जा बिकास 


ऊर्जा बिकास का पर्याय है ! राजस्थान म औद्योगिक विकास की धीमी प्रगति 
का प्रमुख कारण ऊर्जा का अभाव रहा है । ऊर्जा की खपत प्रगदि कौ माप का वैरेमीटर 
है । वर्तमान मे ऊर्जा को माग मे तेजो से बढोतरी हो रही है । किन्तु विद्युत उत्पादन 
के बढती माग के अनुरूप नहों बढने से राजस्थान मे ऊर्ना को समस्या गम्भीर हो गई 
है । राजस्थान सरकार सन्‌ 2000 दक बिजली की कपी को दूर करने के लिए प्रयासरत 
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ह । राजस्थान सरकार ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र मे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएँ आमत्रित 
की है । सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्यमियों को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र मे आमत्रित किया 


ह। 

राजस्थान को वर्तमान (जुलाइ 995) म 45 सा मेगावाट बिजली की 
आवश्यकता है परन्तु काफी प्रयासो के बाद 35 सो मगावाट बिजली की आपूर्ति हो 
पा रही ह ।' दिसम्बर 996 मे बिजली सकट के कारण बड़े उद्योगा पर 75 फौमदी 
कटोती लागू की गई । गॉवों मे 6 घण्टे बिजली दी गई तथा शहरों में तीन घण्टे की 
कटाती की गई । पजाब के विद्युत बोर्ड क अध्यक्ष ए एस चडूस के अनुसार राजस्थान 
में कोई उच्च क्षमता का विद्युत स्टेशन नहीं होने के कारण साय 7 बजे से 9 बजे तक 
बिजली की घरेलू खपत का अत्यधिक दवाव बढ़ता है । दिन की खपत की अपक्षा 300 
से साढे तीन सा मगावाट बिजली खर्च होती ह । पजाब म बिजली का अतिरिक्त उत्पादन 
होने के कारण पजाब राज्य विद्युत बोड राजस्थान को प्रतिदिन दिन के समय 60 हजार 
यूनिट बिजली बेचता है। 


नेफ्ता पर आधारित विद्युत 


केन्द्र सरकार ने दिसम्बर 996 मे राजस्थान को ॥4१5 मेगावाट बिजली पैदा 
करने जितमा नेफ़्ता आवटित किया है । इससे राज्य म नेफता आधारित विद्युत प्रियोजनाओ 
के शीत्र स्थापित होने की सम्भावना है । राजस्थान विद्युत मण्डल ने 996 मे नेफ्ता 
एवं फर्नेस ऑइल आधारित 6 विद्युत परियोजनाओ के लिए समझाते किये । इन 
'परियोजनाओ के माध्यम से 3300 मेगावाट बियली का उत्पादन होगा । इनमे से 2700 
मेगावाट बिजली नेफ्ता आधारित एवं 600 मेगावाट फर्नेस ऑयल आधारित परियोजनाओं 
से मिलने की सम्भावना है । धोलपुर की 800 मेगावाट की बडी परियोजना के शीघ्र 
चालू होने की सम्भावना है । 


विद्युत विकास पर योजना परिव्यय 


राजस्थान मे ऊर्जा की कमी ओर विकास मे विद्युत की महत्ता को दृष्टिगव 
रखते हुए योजनाबद्ध विकास मे ऊर्जा पर भारी विनियोजन किया गया । पच वर्षीय 
योजनाओं की :प्राथमिक्रताओ मे ऊर्जा विक़ास को सर्वोच्च स्थान द्विया गया। विभित 
'पचवर्षीय योजनाओ मे उजा पर सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिव्यय इस प्रकार हैं। 
'पाचवी योजना 249 करोड़ रुपए, छठी योजना 566 कराड़ रुपए, सातवी योजना 927 8 
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करोड रुपए । आठवी योजना म्‌ कर्जा पर 3255 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया 
गया है । जो कि कुल योजना परिव्यय 500 करोड रुपए का 28 3 प्रतिशत है । आठवी 
पचवर्षीय योजना में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है । 

राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजनाएँ -- 


योजनाबद्ध विकास मे राजस्थान म कई विद्युत परियाजनाआ की स्थापना की 
गई । राजस्थान सरकार की प्रमुख विद्युत परियोजनाएँ इस प्रकार है -: 


राजस्थान के विद्युत गृह 992-93 








कस्बेकानाम___ विदुतसख्या छढन्‍न्‍ननययाण का नाम विद्युत सख्या सस्थापित क्षमता 
कोय 2 640 000 
ग्राही (बासवाडा) 3 740765 
अनूपगढ 2 9000 
मूरतगढ (लम्बूबाली) १ 4000 
ऋगरोल ९ 6000 
पूगल 7 650 
कुलकेग_.___ / पिया योग 70 79985 


इ0ए00९. इक्राज्ञाप्क #फैआाइटए रिशबआआ। 993 7 93 


राजस्थान मे 992 93 मे 0 विद्युत घर थे । स्थापित क्षमता 7997॥ 5 केवा 
थी । कोय के दो विद्युत घरो की क्षमता 640000 क्ेबी माही क तीन विद्युत घरो 
को क्षमता 44065 के वी अनूपगढ के दो विद्युतवरा की क्षमता १000 क वा सूरतगढ 
विद्युतघर की क्षमता 4000 के वी मागरोल विद्युत घर का क्षमता 6000 केबी तथा 
'पूगल विद्युत घर की क्षमता 650 केवी थी । 

कोटा त्तापीय विद्युत गृह, --कोटा तापीय विद्युत गृह को उत्पादन क लिए 
पूर्व मे पाच बार उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त हो चुका है । वष 993 94 मं 8096 प्रतिशत 
का रिकाड पी एल एफ प्राप्त कर विद्युत गृह पुन उत्कृष्ट उत्पादकता पुरस्कार का पात्र 
हो गया है । सितम्बर 994 के अन्त तक राज्य म विद्युत ऊजा का कुल उपलब्धि 74 4 
'करोड यूनिट रही । मार्च 994 के अत मे कोटा तापीय विद्युत गृह 270 मेगावाट क्षमता 
कौ पाचवी इकाई बनकर तेयार हुई । 

निर्माणाधीन विद्युत परियोजना --रजस्थान मे दिसम्बर 994 में सूस्तगढ 





१ राजस्थान उपलब्धिया के नए क्षितिज सौडामिती 4 दिस 94 


६ राजस्थान की ओद्योगिक अर्थव्यवस्था 


तापीय विद्युत गृह प्रथम चरण (2250 मेगावाट) रामगढ गेस परियाजना 35 ५ मेगावाट 
निमाणाधीन परियाजनाएँ थी । रामाढ गेस परियाजना (3 मेगावाट) से उत्पादन प्रारम्भ 
हो गया है । 
प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएँ -- 

राजस्थान की दिसम्बर 994 म प्रस्तावित विद्युत योजनाएँ इस प्रकार थी-- 

4 बरसिंगकर लिग्नाइट खनन एव विद्युत उत्पादन परियोजना 27240 मेगावाट 

2 सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना ट्वितीय चरण 2250 मेगाबाट 

3 कपूरडी जालीया लिग्नाइट खनन एव विद्युत उत्पादन परियोजना । 

4 धोलपुर तापीय विद्युत गृह 750 मेगावाट 

5 मथानिया में सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत गृह 

6 काटा तापीय विद्युत गृह को छडी इकाई 4»7२0 मेगाबाट । 

7 चित्ताडगढ तापीय विद्युत गृह 500 मेगावाट । 

8 डीजल व अन्य ईंधन पर आधारित विद्युत गृह । 

विद्युत उत्पादन -- राजस्थान मे तापीय जल क्रय कुल विद्युत उत्पादन 
का निम्न तालिका म दर्शाया गया है. -- 











विद्युत उत्पादन मिलियन. 

बंप तापाय जल विद्युत विद्युत क्रय/प्राप्त कुल विद्युत उत्पादन 
और क्रय (शुद्ध) 

4988-82. 47979. 790927 8709 675 9442 55 

7989 928. 229 24. 296 099 ब्कग्खा 70580 256 

7990-9. 207968. 305 356 830527 77743 845 

47997 22. 333 238. 358 738 4307 65 729959 

7992-93. उ75353... 7498... 70576 065 74628 976 





00062. $॥#/ब्राटड! 40509०7 उ२श॒ब््रपद्ा 7994 7? 94 


राजस्थान म कुल विद्युत उत्पादन और क्रय (शुद्ध) 9442 55 मिलियन 
'क डब्लू एव था जा 990-9॥ मे बढ़कर 2979 59 मिलियन के डब्लू एच हो गया। 
१992 93 म कुल विद्युत उत्पादन और क्रय (शुद्ध) बढकर 4628 96 मिलियन 
क डब्लू एच हा गया । 

व 992-93 में तापीय विद्युत उत्पादन 3875 353 मिलियन/के डब्लू एच , 
जल विद्युत उत्पादन 77 498 मिलियन क डब्लू एच था । इसके अलावा 0576 065 


राजस्थान से आधारभूत सरचना ऊर्जा विकास हा 


मिलीयन के डब्लू एच विद्युत साझेदारी परियोजनाओ से अश तथा बाह्य स्रोता से 
क्रय को गई | 


साझेदारी विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन में अंश भागिता 


विद्युत उत्पादन के क्षेत्र मे राजस्थान की कुछ साझेदारी विद्युत परियोजनाएँ है 
जिनसे ग्रजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है । राज्य की साझेदारी परियोजनाओ पे भाखय 
प्रोजेक्ट, चम्बल प्रोजेक्ट सतपुरा पावर स्टेशन, व्यास प्रोजेक्ट तथा आर एम सी. द्वितीय 
माही है । वर्ष 4992-93 मे राजस्थान को भाखरा प्रोजेक्ट से 4052 043 मिलीयब 
के डब्लू एच , चम्बल प्रोजेक्ट से 642 880 मिलीयन के डब्लू एच. सतपुरा पॉवर स्टेशन 
से $52 370 मिलीयन के डब्लू एव तथा आर.एम सी द्वितीय माही से 0774 मिलोयन 
के डब्लू एच विद्युत प्राप्त हुयी । 

विद्युत क्रय --राजस्थान मे विद्युत का उत्पादन माग की तुलना मे कम है। 
इस अततगल को पायने के लिए राजस्थान को प्रतिवर्ष विद्युत ख़सैदनी पड़ती है । राजस्थान 
ने वर्ष 4992 93 में 662 005 मिलियन के डब्लू एच विद्युत क्रय को । 

विद्युत उपभोग--राजघ्थान मे बिजली का उपभोग घरेलू, वाणिण्यिक औद्योगिक 
कृषि सार्वजनिक प्रकाश, सार्वजनिक पेयजल कार्य आदि क्षेत्रो मे होता है । बिद्युत का 
सर्वाधिक उपभोग बडे पेमाने के उद्योगो मे होता है । इसके बाद कृषि क्षेत्र मे विद्युत 
का उपभोग होता है । राजस्थान मे विद्युत के कुल उपभोग को निम्न तालिका मे दर्शाया 
गया है । 

राजस्थान मे विद्युत उपभोग मिलीयन के डब्लू एच 








वर्ष कुल विद्युत उपभोग 
7965-86 4808 077 
7986 67 47520 
7987-88 5748 793 
7988 89 6682 385 
7989 90 सब6 897 
7990-97 2990 362 
4997-92 ५373 92 
7992 93 9796 499 





राजस्थान मे विद्युत का कुल उपभोग 4985 86 मे 4808 0॥ मिलीयन 
के डब्लू एव था जो बढकर 990 9॥ मे 7990 362 मिलीयन के डब्लू एच तथा 4992- 
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93 मे और बढकर 9796 499 मिलीयन के डब्लू एच हो गया । राजस्थान मे 99- 
92 मे बडे उद्योगो द्वारा 3073 853 मिलीयन के डब्लू एच तथा कृषि द्वारा 2849 306 
मिलीयन के डब्लू एच विद्युत का उपभोग किया गया ॥ 

विद्युतीकृत कस्बे और गाँव *--योजनाबद्ध विकाम मे विद्युतोकृत कस्बो और 
गाँवो की सख्या मे अत्यधिक वृद्धि हुयी है ।वर्ष 950-5 मे राज्य मे विद्युतीकृत बस्तियो 
कौ सख्या केवल 42 थी । मार्च 995 तक राज्य के 20। कस्बे विद्युतीकृत थे । वर्ष 
4989-89 में विद्युतीकृत गाँवो की सख्या 25024 थी । जो बढकर 7992-93 मे 2928॥ 
हो गई । वर्ष 99-92 मे 770 गाँव/कस्बो को विद्युतीकृत किया गया । राजस्थान मे 
विद्युत चालित कुओ की सख्या 992-93 तक 43023 (प्राविजनल) थी । राजस्थान 
में मार्च 7994 म कुल आ्रामो मे विद्युतीकृत ग्रामो का प्रतिशत 83 42 था । अखिल भारत 
स्तर पर यह प्रतिशत 8530 था । 

प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग --राजस्थान में वर्ष 985-86 मे प्रति व्यक्ति 
विद्युत उपलब्धता 46 8 के डब्लू एच थी । तथा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 24 00 
के डब्लू एच था । वर्ष 99-92 मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता बढकर 286 82 
के डब्लू एच तथा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग बढकर १36 के डब्लू एच हो गया । 
राजस्थान म वध 99-92 म प्रति वर्ग कि मी विद्युत उपलब्धता 37925 के डब्लू एच 
थी । राजस्थान मे प्रति व्यक्ति विधुत उपभोग अखिल भारत स्तर की तुलना मे कम है। 
राजस्थान में १993 94 मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 254 के डब्लू एच था । जबकि 
भार मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 299 किवा था । प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में 
राजस्थान का देश में 0वा स्थान है । 


आठवीं योजना में विद्युत सृजन के प्रस्तावित कार्यक्रम' 


आठवीं पच वर्षीय योजना मे राजस्थान को अधिष्ठापित क्षमता म॑ 743 मगावाट 
की वृद्धि निम्नलिखित स्रातों से होने को सम्भावना है । 

(१) सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना 250 मंगावाट । 

(2) कोटा तापीय विद्युत परियोजना तृतीय चरण 240 मेगावाट (पाचवी इकाई) 

(3) नरसिहसर लिग्नाईट आधारित विद्युत परियोजना 2720 मंगावाट 

(4) रामगढ़ गेस आधारित तापीय विद्युत परियोजना 3 मेगावाट 

(5) मायराल चरणवाला, विरसिलपुर, इटावा और यूयल-एक लघु पर बिजली 
परियोजना 97 मेगावाट 

आर्थिक विकास मे विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है । राजस्थान सरकार विद्युत 
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कय उपलखठा आर आपूति क अन्तर का पाटन क लिए प्रयासरत ह । राजस्थान मे 
विद्युत का अधिप्ठापत क्षददा राव के गठन के समय कवल 73 मगाचार था जा बटक्य 
सितम्बर 992 मे 2776 मगावार तथा फरवरा 095 मे आर बढ़कर 2988 80 मायावार 
हो गई । उच्च प्रसारण लाइनों का दूरा वष 3987 82 से 7723 किसा था जा अगस्त 
992 के अत मे बटकर 2265 कमा हो गई । यह लम्बाइ राजस्थान क गठन क 
समय शून्य थी । 992 म इ एचवा प्रिड सब स्टशना को सस्खा 32 था । 

सजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को आथिक स्थिति म सुधार हुआ है । बय 
4993 94 सहित गत तीन वर्षो म विद्युत मण्डल न लगातार 3 प्रतिशत सट आफ रिटन 
प्राप्त का ह राजस्थान मे विद्युत क्षेत्र म सुधार क लिए अध्ययन हेतु अन्तर राष्टाय कन्सलटटस 
नियुक्त किय हैं । 

राजस्थान म सब प्रयासा क बावजूद विद्युत का माग आर पूति म अतराल 
बना हुआ है । आठवीं पचवर्षोय योजना म राजस्थान म लगभग 40 प्रातशत विपुल का 
कमा का अनुमान लगाया है । राजस्थान म विद्युत विक्नस का विद्युत सम्भावनाएँ ह ! 
सार ऊजा के क्षत्र म राजस्थान प्रभावी भूमिझा निभा सकता ह । राज्य सरकार के इस 
आए काएग प्रयास प्रशसनाय है । विद्युत क्षत्र म राज्य विद्युत मण्डल का घाटा तथा 
विद्युत की चार प्रमुख समस्या ह ।चिसक निराकरण की आवश्यकता है ।इसक अलावा 
विद्युत आपूर्ति कौ गुणावत्ता म॑ सुधार का अप्वश्यक्ता है ।रजस्थान का विद्युत का कमा 
की समस्या स नियटन क लिए ऊजा विकास क क्षत्र म॑ं विदेशी निवशक्ता का आमात्रत 
करना चाड़िए । 


राजस्थान में परिवहन विकास 


आशथिक विक्ाप्त म परिवहन का झहत्वपूण स्थान ह । आद्यागक विकास के 
लिए वा परिवहन अपारहाय है । परिवहन क साधना स सतुलित विकास का गात मिलता 
है । कच्च माल का अतिरक् उपलब्धता का अन्ब स्थाना का आपूरित क्या जा सकते 
है आर स्थान वशप का प्राकृतिक ससमाधना के अभाव म भा विकास क्या ला सकता 
है । आ्यन परिवहन के साधना का अद्याग्कि विकास म हा महत्व नहीं आयतु ग्राकृतिक 
आपदाआ के ममय था बड़ा उपादवा ह । मारवहन का सास्कतिक महत्त्व हे । युद्ध 
के समय ता पारवहन के साधना का महत्ता भार भा यद्ध जता ह । परिवहन म मुख्यत 
रल सडक थ वायु यातायात ब्गे सम्मिलित किया जाय है । रावस्थान के याजनावद्ध 
विकास म परिषहन विक्नास पर ध्यार दिया गया ह | सडक पग्विहन क क्षत्र म ता 





राजस्थान म आधारभूत सरचन्य ऊत्ा विकास 6व 


राजप्थान म सडका की लम्बाड 








(किलामीट) 
वर्ष सडका का लम्बाइ 
१950 5१ 37339 
१960 &॥ 26693 
१3970 77 ३१752 
4980 87 494 
१990 97 58350 
4994 92 $993 
3992 93 67520 
१993 94 63078 
4995 96 66837 


$00०6.. ॥ शक्षात्नाप0 #फन्नाउण र9)2च्लाश! ॥995 
2 आधिक सपीक्षा 995 96 राजस्थान सरकार । 


रानस्‍्थान मे वप दर बष सडको क विकास मे वृद्ध हो रही है । सडका 
का लम्बाइ 7990 97 से 58350 कि सी थो जो बढकर 993 94 से 63078 तथा 7995 
96 म॑ आर बढ़कर 66837 किमा हो गई । राजस्थान मे 4950 5 से 7995 १6 के 
बाच पैतालास वर्षों का समयावधि म सडको को लम्बाइ मे चार गुना वृद्धि हुयी है । 
सडक विकास में असमानता 

वियोजित विकास म॑ सडका का लम्बाई मे वृद्धि हुयी है किसतु सडको के 
विकास में अस्मानता है ) राजस्थान म सडका का लम्बाइ का दृष्टि से जोधपुर पाली 
नागार बाड़मेर भालवाड़ा विकसित है । बप 992 93 में इन तिलो म सड़कों कौ 
लम्बाई राज्य को कुल सडका का लगभग 34 प्रतिशत थी ! 


सडक परिवहन म पिछड जिले 994 93 








(क्लामीटर) 
जिले सड़का को लम्बाई 
कैसा ्जठ 
बारा 806 
धलपुर 892 
झालाबाड भ्र्शा 
थक व047 
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62 राजस्थान की आद्योगिक अथव्यवस्था 


गनस्थान में वप 4992 93 में सडका की सबस कम लम्बाई दासा जिलेम 
थी वहाँ सडको को लम्बाई केवल 636 कि मी थी । बारा जिले मे सडका की लम्बाइ 
806 कि मा थी । इसके विपरीत जोधपुर मे सडको की लम्बाई सर्वाधिक 482 कि मी 
थी । इस प्रकार जिलवार सडको की लम्बाई मे भागा असमानता है । 

नागपुर वर्गीकरण क अनुसार रोड -- नागपुर वर्गीकरण म राष्टाय राजमाग 
राज्यीय राजमार्ग बडी जिला सडके अन्य जिला सडके आर ग्रामीण सडके सम्मिलित 
का जावा है । नागपुर वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान मे सडक विकास निम्न तालिका 
मे दशाया गया है । 


नागपुर वर्गीकरण के अनुसार सडको की लम्बाई 











(किलोमीटर) 

वर्कररण____ छा ऊऊक़ा 7” ऊतक 3985 86 43992 93 सजतफाज्ज भ+3.-.---_ २११२ १३ | ै27959% 96 
राष्टाय रानमार्ग 25रा 2846 2846 
राज्य राजमार्ग मवष7 १03] 980 
मुख्य जिला सडक 3636 3638 5549 
अन्य जिला सडके 

ओर ग्रामाण सडक 34603 45646 46993 
सामावर्ती सडके 2239 2239 2239 
कुल 50436 64520 66837 
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४ आधिक समीक्षा 7995 96 राजस्थान सरकार । 

रानस्थान मे राष्टीय राजमाग की लम्बाई काफी कम है । वष 3939 86 में 
राष्टीय राजमाग की लम्बाई 2527 किमा थी तो बढकर 3995 96 म 2846 किमा 
हो गई। वष 995 %6 मे राज्य राज माग की लम्बाइ 9870 कि मा मुर जिला सडक 
5549 किमी अन्य जिला सडक आर ग्रामीण सडक 46393 किमी तथा सांमावर्ती 
सडक 2239 कि मी थी । राजस्थान मे 495॥ म प्रति 700 वर्ग क्लिमाटर म सदका 
आस लम्बाइ केवल 5 4 किलोमीटरथी ॥वर्ष 995 96 म प्रति 00 वग किलामीटर 
मे सडका कौ औसत लम्बाइ बढ़कर 33 72 क्लोमाटर हो गड । जबकि ग्रति 00 वर्ग 
'किलोमाटर म अखिल भारताय सडको का आसत लम्बाई लगभग 62 जिलामाटर ह। 
यह स्थिति राजस्थान क सडक परिवहन का द्वाष्ट स पिछडपन को दशात्य हैं । 

गतस्थान मे 992 93 में क्स्मिा क अनुसार सडका का लम्वाड इस प्रकार 
थी डामर की सडक (बी टी ) 44605 क्लामोटर, पक्का सडक (डज्लू वी एप) या 
मल सटक 3587 किलोमीटर मिद्ठा व गाल पत्थरों से बनी सटक 7029 किलामाटर 
मौसमा सडक 263 किलाम'टर तथा राष्टाय रातमाग 2846 क्लिएमाटर । 

मोटर परिवहन का विकास -- रोवनायद्ध विकास म राजस्थान मे पजादृत 
मटर वाहता की सख्या म भादे वृद्धि हुयी है । पग्रकृत बाहना म प्राइवट कार जाफ 
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मोरर साइकिल आटे साइकिल आय  रिबशा स्कूटर टेकक्‍्सी कार टकः टेलर्स स्टेट 
कैरज आदि मुख्य है । 








'पजीकृत वाहनों का रजिस्टेशन 
(संख्या) 
बर्चष 2 पजीकृत वाहन 
7985 86 उायार 
7988 89 ब्स्ःञ0 
7989 90 480705 
7990 97 70879568 
क997 92 4204463 
7992 93 7320027 
7994 95 20990 





राजस्थान में 4985 86 म पजाकृत वाहना की सख्या 57247 थी जो बढ़कर 
१994 95 म॑ 720990 हो गइ । इरा प्रकार केवल नो वर्षो म पजीकृत वाहनों की संख्या 
मे लगभग तान गुना वृद्धि हो गई । राज्य से जेसे जैसे सडको का विक्रास और >पर्थिक 
समृद्धि मे वृद्धि हो रही है केसे बेसे पजाकृत वाहना की सख्या मे भी वृद्धि हो रही 
है । 

सडक दुर्घटनाएँ-- राजस्थान मे सडक परिषहन क॑ विकास के साथ बढती 
सडक दुघटना चिता की बात है । सडक दुर्घटबा से जान और माल की भरी क्षति होती 
है । राजस्थान ये वर्ष 798& म 5724 सडक दुर्घटनाएँ हुयो । इसम टाटा व्यक्ति मारे 
गये तथा 5957 व्यक्ति जख्मी हुए । सडक दुर्घटनाओँ मे 5724 वाहन सम्मिलित थे । 
सडक दुर्घटनाओं का सख्या बढकर 992 में 789 हो गई इनम 3872 व्यक्तिया की 
मृत्यु हुयी । 992 93 म सडक दुर्घटनाओ की सख्या और बढकर 2757 हो गई 
'इसम मरने वला का सख्या बढकर 3893 हो गई । ग़जस्थान मे सबसे अधिक सडक 
दुघटना जयपुर मे होती है । वर्ष 993 मे जयपुर में 297 सडक दुर्घटना हुयो इसक 
विपरीत जैसलमेर मे सडक दुघटनाओ को सख्या 82 थी । 

गमीण सडके -- गजस्थान से विगत दस कर्षों गो अन्य फिल्ह सडके और 
ग्रामोण सडको को लम्बाई मे वृद्धि हुई है । ग्रामीण सडको की लम्बाई 985 86 में 
34603 किलोमीटर थी जो बढकर 992 93 मे 45646 कि मी तथा 995 96 में ओर 
बढ़कर 46393 किलोमीटर हा गई । 

राज्य मे ग्रामीण सडको की लम्बाई मे अवश्य वृद्धि हुई है । इसके बाववूद 
अधिकाश गाँव स्डको से जुडे हुए वहीं है । 797 की जनगणना क अनुम्नार 37 मार्च 


हद राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


१994 तक 33305 गाँवों मे से 425 गाँव सडको से जुडे थे। सडको से जुडे गाँवी 
का प्रतिशत 424 था। 98] की जनगणना के अनुसार सडको से जुडे गाँवां का प्रतिशत 
कम है । 34968 गाँवो मे से 9805 गाँव ही सडको से जुडे थे । सडको से जुडे गाँवों 
का प्रतिशत 28 था । 98] की जनगणना के अनुसार 000 से कम जनसख्या के 26822 
गाँवो में 803 गाँव सडको से जुडे थे । 000 से 5000 तक जनसख्या के 369%॥ 
गाँवों मे 2542 सडको से जुडे थे तथा 500 से अधिक जनसख्या वाले 4455 गाँवों 
में 4089 गाँव सडर्का से जुडे थे । वर्ष 7993 94 तक 78 प्रतिशत गाँव सडको से जुडे 
नहीं थे । 

नौवी पच वर्षीय योजना के अत तक (सन्‌ 2003) राजस्थान के सभी 37 
हजार गाँवो को सडको से जोडने की तैयारी की जा रही है । सातवीं योजना मे सडको 
के विकास के लिए जो बजट 24 प्रतिशत था । वह अत (996) 75 प्रतिशत तक 
पहुँच चुका है । राजस्थान म॑ वर्तमान सरकार (996) के सत्ता सम्भालत वक्त 37 हजार 
'मे से 2 हजार 500 गाँव सडको से जुडे हुए थे । लेकिन वर्तमान मे (997) मे सडको 
से जुडे गाँवो की तादाद १9 हजार तक पहुँच गई है ।34 मार्च 7997 तक 397 की 
जनगणना के अनुसार एक हजार की आबादी वाले गाँव डामर की सडको से जोड़ने का 
लक्ष्य है तथा मार्च 997 तक प्रत्येक पचायत केनद्र सडक से जोडने का लक्ष्य है । 

आजादी के अनेक बरस बीत जाने से बावजूद भी असख्य गाँवो का सड़को 
से जुडे नहीं होना चिताप्रद है । “डक परिवहन के लिए वित्तीय ससाधनो के अभाव 
के साथ विषम भौगोलिक स्थिति भी सडक विकास मे बाधा है | विषम भौगोलिक स्थिति 
के कारण सडको मे स्थायित्व नहीं रहता है । पर्वतीय क्षेत्रों और रेत के धोरो पर सडक 
निर्माण कठिन है । सडके गाँवो के विकास का विकल्प है ॥ अत ग्रामीण सडको के 
विकास पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की महत्ती आवश्यकता है । समय बध्य कार्यक्रम 
के तहत निकट समय में सभी गाँवो को सडको से जोडा जाना चाहिए । सडक परिवहन 
पर विनियोजन मे वृद्धि को जानी चाहिए । आवटित राशि का सार्थक उपयोग हो । सडको 
के निर्माण मे गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए । भ्रष्ट अधिकारियों पर कडी दृष्टि 
रखो जाए । प्राकृतक आपदाओ के कारण क्षतिग्रस्त सडका के पुननिर्माण की माकूल 
व्यवस्था हो । 


'शकध्थास 'शब्य शडक 'रेवहन गिगम 


यह राजस्थान सरकार का सार्बजतिक क्षेत्र का प्रमुख प्रतिप्ठान है ।एक वैधानिक 
निगम के रुप म इसकी स्थापत्र 964 में हुई ॥ वर्ष 499-92 में निगम के अन्य वित्तीय 
सस्ताधन १53 करोड रुपए थे । राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम ने पिछले दर्षों 
मे लाभ अर्जित किया है । विगत वर्षों मे निगम द्वारा अर्जित लाभ इस प्रकार है- 
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4989 90 म 753 लाख रुपए, 7992-93 में ॥2 7 करांड रुपए, 993-9व4 
मे 224 करोड़ रुपए । वर्ष 995-98 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 26 
करोड़ रुपए का लाभ हुआ । लाभ अर्जित करने को दृष्टि से निगम ने कौतिमान स्थापित 
किया है | 990-9 मे निगम को 86 करोड रुपए का घाटा हुआ था । 

वर्तमान मे सडक परिवहन के सबध म राजस्थान को “मॉडल स्टेट” माना 
जा सकता हैं । राजस्थान मे परिवहन व्यवस्था ओर कार्यविधि अनुकरणीय है । सजस्थान 
सरकार ने राज्य के परिवहन विभाग को कम्प्यूटरीकृत करने का व्यापक कार्यक्रम हाथ 
मे लिया है। राज्य के 32 जिलो मे चालका के लिए विशपष प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये 
जाने की योजना है । भविष्य मे परिवहन विकास के गति पकडने की आशा कौ जा 
सकतो है । 


7 अध्याय 9 


औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ 
तथा विकास हेतु सुझाव 








ओद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ 


राज्स्थान आधिक नियोजन क चार दशक पूरे कर चुका है फिर भी औद्योगिक 
विकास का स्थिति अपेक्षित स्तर की नहीं हो पाइ है । राज्य की आय म विनिर्माण क्षेत्र 
का अश चालू मूल्या पर वर्ष 988 89 मे 9३2 प्रतिशत था जो कि राज्य के औद्योगिक 
दृष्टि स पिछडपन का च्यातक है । 

शाजतस्थान के औद्योगिक विकास म प्रमुख बाधाएँ निम्नलिखित है 

॥ विपम भौगोलिक स्थिति राज्य का पश्चिमी भाग रेत को घोरों से पटा हुआ 
है ता सपण भू भाग का 57 8 प्रतिशत है । जनसख्या के दूर दूर तर्क फैले 
जान क कारण बुनियादी सेवाआ जेसे विद्युत जल सडक सचार शिक्षा 
चिकित्सा आदि क पहुचाने मे कठिनाइ आता है । 

2. कूाप की मानसून पर निभरता राज्य की अर्थ व्यवस्था पर सदैव अकाल का 
सप्या मडस़ता रहता है । यहा अकाल अपने जेल फेलाए पसय रहता है । 
मानसून का अनियमितता से उद्यागा के लिए कृषिगत कच्वे माल की पूर्ति 
अनियमित व अनिश्चित हा जाती है । 

3. मभस्स्थलाय क्षत्र की सतत्‌ वृद्धि भा औद्यागिक व पर्यावरणीय विकास के लिए 
खठए बना हुइ है + 

4. कद्धाय सरकार को उदासीनता एवं सौठेला व्यवहार भी राजस्थात के ताब्र 
आद्यागिक विकास मे बाधा रहो है । 

5 शच्छ्थान म प्रति व्यक्ति आय अन्य ग्रज्यो की तुलना मे कम है । 


आंद्योगिक विकास्न मे प्रमुख बाधाएँ तथा विकास हेतु सुझाव ह्ग 
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राज्य मे पिछले वर्षो की वार्षिक योजना का आकार राज्य में महगाइ कौ दर 
को देखते हुए कम रहा है । वर्ष 799 92 म राजस्थान म महंगाई 24 7 
प्रतिशत रहो ॥ 

राजस्थान मे गाडगिल पार्मूल के अनुसार केद्ध से यहा की भौगोलिक स्थिति 
व आर्थिक सर्प से पिउडेपन के आधार पर अधिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। 
सुदूट आधारभूत सरचना का अभाव यहा के औद्योगिक विकाप्त मे बाधा रही 
है । जयपुर सवाई माधोपुर मार्ग पर जयपुर रियासत के समय छोटो लाइन 
डाली गई थी आर आजादी के बाद से ही इस मार्ग को बडी लाइन म परिवर्तित 
करने की माग चल रही थी जो वर्ष ॥993 में जाकर पूरी हुई । जयपुर मं 
अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं ह ) राज्य को एक हजार मेगावाट स अधिक 
विद्युत को कमी के दौर से गुजरना पड रहा ह। 

केन्र आर राज्य मरकार द्वारा यहा के क्लोी और ऐतिहासिक स्मारका का रख 
रखाव नहीं करने क कारण राज्य प्रयटन को समृद्धता का लाभ नहीं उठा पाया 
हे । 

राज्य म ओद्योगिक रूण्णवा के कारण भी ऑँद्योगिक विकास म बाधा पड़ी 
है । उद्योगा के बद हाने का मुख्य कारण कार्यशोल पूजी का अभाव है । 


औद्योगिक विकास हेतु सुझाव : 


राजस्थान के आद्योगिक विकास में बाधक तत्वा को दूर कर भविष्य म 


औद्यागिक विकास की गति का तेज क्या जा सकता है । आद्यागिक विकास को गति 
को तेजतर करन के लिए सुदृढ अद्य सरचना का होना आवश्यक हैं । सुदूट अद्य सरचना 
से उद्यमी आद्योगीकरण के लिए प्रेरित होते हैं । 


हैँ 


राजस्थान क औद्योगिक विकास में निम्नलिखित सुझाव कारगर सिद्ध हो सकते 


राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों मु अलग अलग प्रकार के उद्योग विकसित किए 
जाने चाहिए जैसे दक्षिण राजस्थान मे खनिज आधारित उद्योग, पश्चिम म नहर 
सिचित क्षेत्र मे कृषि प्रोसेसिग उद्याग पूर्वो क्षेत्र मे विविध प्रकार के उद्योग 
तथा अस्रिचित जिलो मे दक्षता आधारित हस्तशिल्प उद्योग विकसित किए जाने 
अाहिये । जैसलपेर क्षेत्र मे स्टील ग्रेड लाइमस्टोन व गैस आधारित औद्योगिक 
इकाइया भी विकसित को डा सकतो है ॥ 

राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का 9 प्रतिशत भाग 
निधारित किया जाता चाहिए इससे औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा वित्तीय 
ससाधन उपलब्ध हो सकेंगे ॥ 
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है 


राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


राज्य की आमदनी में विनिर्माण किया का लगभग 8-9 प्रतिशत अश है, जिस्त 
बढाकर 72 प्रतिशत करने का प्रयास किया जाना चाहिये ॥ 

राज्य सरकार को उद्योगो को दी जाने वालो वर्तमान रियायतों को प्रभावपूष 
ढंग से लागू करना चाहिए ! आधार सरचना व अन्य आवश्यक सेवाओं की 
व्यवस्था बढानी चाहिए । उन उद्योगो के विकास पर जोर देना चाहिए जिनमें 
राज्य को विशष लाभ प्राप्त है । जैसे पशु आधारित उद्योग व पर्यटन, जवाहणव 
व आभूषण खनिज पदार्थ व दस्तकारिया ॥ 

औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियो के लिए प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जानी 
चाहिए । 

राय सरकार को औद्योगिक तकनीकी ज्ञान के विकास पर भी बल देना चाहिए। 
बडे उद्यमी ठकनाका विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं । 
औद्योगिक विकास कः लिए शाति, पारस्परिक सौहार्द सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शर्त 
है ॥ अत ऐसे कदम उठाए जाए जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे और 
औद्यागिक विकास में रूकावट नहीं आए । 

राज्य में औद्योगिक विकास के अनुरूप औद्योगिक सस्कृति व औद्योगिक 
वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए । औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के 
लिए एक खिडक” सेवा को बढावा दिया जाना चाहिए । 

उद्यमिया की समस्याओं पर विचार करने के लिए खुले मच आयोजित किये 
जाने चाहिए । विभ'गीब अधिकारिया का व्यवहार उद्यमियों के हिार्थ होग 
चाहिए । 

राज्य म अकाल का स्यया को दृष्टिगत रखते हुए कृषि आधारित उद्योगों की 
तुलना म खनिज आधारित उद्योगा के विकास पर बल देना चाहिए । 
हाल हो क वर्षों में तिननहन उत्पादन में हुईं भारी वृद्धि ने राज्य में स्वर्ण क्राति 
ला दी है इसका अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वनस्पति उद्योग की 
स्थापना हेतु देशी विदेशी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । 
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औद्योगिक नीति का महत्त्व 


औद्योगिक विकास देश विशेष को औद्योगिक नीति पर निभर करता है । 
राष्ट्र को यह निषारित करना होता है कि बह औद्योगिक विकास को कैसी दिशा देना 
चाहता है इसके लिए दिशा निर्देश औद्योगिक नोति में समाहित होता है अत दश को 
आंध्रागिक नोति उसके औद्योगिक विकास को आधारशिला समझी जाती है । वतमान 
बदलते आर्थिक परिदृश्य म॑ त्रो औद्योगिक नीति की उपादेयता और भी बढ गयी है । 


औद्योगिक नीति के उद्देश्य 


स्वतत्रवा उपरात भारत मे घोषित औद्योगिक नीति के उद्देश्य लगभग समरूप 
रहे हैं | औद्योगिक नीति का ग्रमुख उद्देश्य औद्यायिक उत्पादन मे तीव्र गति से वृद्धि 
करना होता है और औद्योगिक उत्पादन औद्योगिक नौति द्वारा निर्देशित होता है । इसमे 
इस बात पर विशप बल दिया जाता है कि न्यूबतय लागत पर अधिकाधिक उत्पादन हो। 

असतुलिव क्षेत्रीय विकास देश मे जन असतोय का बढावा देता है । बिदित 
है भारत में कुछ राज्य यथा गुजरात, महाराष्ट्र पजाब हरियाणा मध्य प्रदेश आदि आर्थिक 
दृष्टि से सपन्न है जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार काफो पिछड़े हुए हैं । ओद्योगिक 
नीति क द्वास प्राय सभी क्षेत्रो के विकास पर बल दिया जाता हे । औद्यागिक नीति 
संतुलित आधिक विकास को भी बढावा देती है । इससे उद्योग कृषि तथा अर्थ व्यवस्था 
के अन्य विविध क्षेत्रो का सतुलित विकास किया जा सकता है । 

औद्योगिक नीति के भाध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र निजी, ससुर एवं सहकारी 
क्षेत्र का तेजी से विकास होता है, क्योंकि इसमे सभी क्षेत्रे के अधिकार च दायित्या का 


भर राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 
ह 


स्पष्ट विभाजन होता है ।बडे और लघु उद्योगो का क्षेत्र विभाजित कर इन्हे परस्पर प्रतिस्पर्धा 
होने से बचाया जा सकता है । जिससे लघु उद्योगो को पर्याप्त मात्रा मे फलने-फूलने 
का अवसर मिलता है । उपभोग वस्तु उद्योगो व पूजी वस्तु उद्योगों में परस्पर सहयोग 
को बढावा देकर सतुलन स्थापित किया जा सकता है । 

औद्योगिक नोति के द्वारा ही विदेशी पूजी व साहस की सहभागिता सुनिश्चित 
होती है । प्राय- भारत सरीखे विकासशील देशो में पूजी के अभाव की पूर्ति विदेशी सहयोग 
द्वारा ही पूरी को जाती है । 


स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक नीति 


भारत का अतीत औद्योगिक रूप से धनादूय रहा है । समूचे विश्व में भारत 
“सोने की चिडियाँ '” के नाम से सुविख्यात था अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे भारतीय उत्पादो 
की व्यापक माग थी । स्वतत्रता से पूर्व व्यापार संतुलन सदैव पक्ष मे रहा । ढाका की 
मलमल तो विश्व मे पृथक पहचान बनाये हुए थी । लघु, कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग 
दुनिया मे अपना सानी नहों रखते । हस्तशिल्प प्रागैतिहासिक काल से कलात्मक जगत 
मे विख्यात था, यह रोजगारेन्मुख व धनोपार्जन का खोत ही नहीं अपितु दुनिया मे कला 
और सास्कृतिक चैभव की साक्षात अभिव्यक्ति था । लोहे को गलाई और ढुलाई मे भारत 
काफी आग बढा हुआ था, दिल्‍ली के निकट स्थित लोह- स्तम्भ इसका ज्वलव उदाहरण 
है । 

अठारहवों शवाब्दी के अत में भारत मे औद्योगिक विकास के स्तर एवं यहा 
के लोगो की औद्योगिक दक्षता एव प्राविधिक कुशलवा का मोटा अनुमान टी एच हौलैण्ड 
की अध्यक्षता मे नियुक्त भारतीय औद्योगिक आयोग के इन शब्दो से लगाया जा सकता 
है “जिस समय पश्चिम यूरोप मे जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्म स्थान है, 
अम्तम्य जातिया निवास करती थी, उस समय भारत अपने शासको के वैभव एव शिल्पकाये 
को उच्च कलापूर्ण निषुणता के लिए विख्यात था । यही नहीं बल्कि काफी समय के 
बाद भो जब पश्चिम से साहसी व्यापारी भारत मे पहली बार आए, तब भी देश का 
औद्योगिक विकास किसी भी रूप मे यूगरेपीय राष्ट्री की तुलना मे घटिया नहीं था?” कुटीर 
एव हस्तशिल्प उद्योगों के विकसित अतीत की दृष्टि से यह कथन भी उल्लेखनीय लगता 
है कि जिस समय मिस्र के पिशमिड नील नदी मे झाँक रहे थे, आर्थिक विकास के विग्टट 
दैत्य अपनी जगली अवस्था में थे, भारत अपनी शिल्प और कला के लिए विश्व विख्यात 
था। 

भारत कौ समृद्ध घरोहर पर विश्व के अनेक देशों की लालच भरी दृष्टि पडी। 
देश को विदेशी आक्राताओ के शोषण 'का शिकार होना पडा ॥ अग्रेज व्यापारी को हैसियत 
से यहा आए और कुटनीठि से हमें गुलामी के शिकजे में जकड लिया, यही से भारत 
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के औद्योगिक पतन और आर्थिक शोषण की शुरूआत हुई । 

भारत म ब्रिटेग + जिस आर्थिक नीति का पालन किया उसकी अभिव्यक्ति 
भी टिपमें ने इन शब्दों की. हमारी आर्थिक नीति का यह सामान्य सिद्धान्त हा कि 
इग्लैण्ड का बना हुआ माल भारत में बेचा जाए, जिसके बदल म॑ भारतीय वस्तुएं बेची 
जाए" अठारहबीं शताब्दी के अत से परम्परागत उद्योगों का एक एक करके खात्मा होने 
लगा । उद्योगो के उजडने को प्रक्रिया सूती वस्त्र उद्योग से प्रार्भ होकर अन्य उद्योगो 
ज़क व्यापक हो गई । यह प्रक्रिया निरन्तर चलता रही । भारत एक, ओद्योगिक राष्ट 
से कृषि प्रधान देश मे यरिवतित हो गया । 

इग्लैण्ड से राजनीति सबध कायम होने तथा औद्योगिक क्राति के कारण भारत 
मे पूजीगत उत्पाद की भरमार हो गई” करते केह पतन से हुए रिक्त स्थान की पूर्ति 
मशीन उत्पाद के द्वारा नहों की 203 + 2 ' श्पण से ओत पोत था । उनका 
भुख्य ध्येय भारत को निर्मित गा 'का बाजार बनाना तथा यहा से कच्चे माल का निर्यात 
करना था । भारत से पर ग्रे कष्छे माल से ब्रिरिश म उद्योगों की स्थापना 

गई । भारत से नियातित त माल से निर्मित्त माक्ष की भारत मे लाकर यहा के 
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१9१8 के औद्योगिक [मिषार्द केआद भारत म कुछ चुने हुए उद्योगो 
को विभेदकारी सरक्षण दिया गया । इससर्रश्षेण के साथ परमानुग्रहोत राष्ट कण्डिका 
जुडी हुई थी । फिर भी कुछ उद्य'्ग अर्थात्‌ सूती वस्त्र चीना कागज दियासलाई और 
कुछ हृद त्तक लोहा तथा इस्पात उद्योग ने प्रगति की कितु बिटिश शासनकाल मे पूजीगत 
वस्तु उद्योगो के विकास का कोई प्रयास नहीं किया गया । भारत मे औद्योगीकरण की 
सतत्‌ उपेक्षा क्री गई । 

स्वतत्रता की पूर्व सध्या पर भारत मे उद्योगा की स्थिति पर नजर डाली जाए 
वो हम पाते हैं कि यहा के ओद्योगाकरण के ढाये मे लघु उद्योग इकाइया की बाहुल्यता 
थी । प्रत्ति व्यक्ति आय के कम होने तथा घरेलू बाजार के अधिक विकसित नहीं होने 
से पूजी को तोब्रता काफी कम थी । उपभोग वस्तु उद्योग आर पूजी उद्योगों म भारी 
असतुलन था । 

साराशत बिटिश सरकार ने भारत के ओद्योगीकरण मे कतई रूचि नहा ली 
इनके शासन मे भारत का आर्थिक शोषण हुआ । इलेण्ड ने भारत की अथाह प्राकृतिक 
सपदा का मनप्राफिक दोहन किया और बहा के उत्पादों पर बिटेन क ओद्योगीकरण को 
त्वरित गति दी ।इस तरद्द विद्वेपपूण व्यवहार से जहा बिटेन के ओद्योगिक विकास को 
बल मिला वही भारत का ओद्योगिक आधार लगभग टूट गया । 







2. राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


वर्तमान ओद्योगिक नीति 
( अर्थात्‌ जुलाई 499 मे घोषित नीति ) 


वर्ष 99 के सक्रमण मे भारत को भारी आर्थिक कठिनाइयो का सामना करना 
पडा । राजनीति उहा पाह की स्थिति ने आर्थिक सकट की स्थिति को और भयावह 
बना दिया । नियत समय पर ( 28 फरवरी ॥99॥ ) को ससद मे आम बजट पेश 
नहीं किए जाने से अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि प्रभावित हुयी । सक्रमण काल धमने 
का नाम नहों ले रहा था । भारत मे विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति रसातल तक पहुच 
चुकी थी । बाह्य दायित्वों को निपटने की समस्या मुखर हो उठी । विषम आर्थिक स्थिति 
से उबरने के लिए अनेक अभूतपूर्व निर्णय लेने पड़े । इनके अभाव मे विश्व मे हमारी 
आर्थिक छवि के घूमिल होने कौ आशका थी । सरकार ने सूझबूझ एवं नीतिगत पहल 
से तत्कालीन आर्थिक सकट को काबू मे लिया । 

राव सरकार ने सत्ता को शुरूआती से ही देश मे आर्थिक उदारीकरण का दौर 
प्रारभ किया । सरकार ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजित करने 
के लिए अर्थतत्र म अनेक मूलभूत आर्थिक बदलाव किए हैं । आर्थिक उदारीकरण को 
शुरूआत नवीन औद्योगिक नीति 99] की घोषणा के साथ हुयी जिसे खुली औद्योगिक 
नीति के नाम से जाना जा रहा है । 

24 जुलाई १99 को उद्योग राज्य मत्री श्री पी जे कुरियान ने ससद में 
औद्योगिक नीति को घोषणा की । घापित नई औद्योगिक नीति स्वाततयोत्तर भारत मे 
औद्योगिक सस्कृति के उन्नयन और विकास को दिशा म उठाया गया साहसिक और 
युगातकारी कदम है । जिसके जरिए समकालीन विश्व की आमूलचूल परिवर्तित अर्थ 
नीतिया के प्रसग मे भारत की प्राथमिकताओ को नए सिरे से परिभाषित करने का 
प्रयास किया गया है । यह नीति आज की विषम परिस्थितियो मे राष्टीय पुननिर्माण की 
उपलब्धियो को और भी सुदृढ बनाने के उद्देश्य से भारत की नई पहल और मौजूदा 
सकट से उबरने के उसके अदम्य सकल्प और आस्था को पुनर्अभिव्यक्ति का ऐतिहासिक 
दस्तावेव है। 


औद्योगिक नीति पृष्ठभूमि 


आर्थिक नियोजन के चार दशक मे देश मे त्वरित ऑद्योगिक विकास के लिए 
अनुकूल वातावरण बना है ! विदित है कि देश मे इस दोरान औद्योगिक सवृद्धि दर, 
कृषि विकास दर जनसस्या वृद्धि दर तथा आर्थिक विकास दर से अधिक रही है ।! सावर्बी 
पाच साला याजना के तुरत पहले विकास का व्यापक आधारभूत ढाचा तैयार खडा हो 
चुका था । बुनियादी उद्योगों का जाल बिछ गया तथा तमाम वस्तुओ के उत्पादन में 
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आत्मनिर्भरता हांसिल की गई । औद्योगिक उत्पादन के नए विकास केन्द्र अस्तित्व मे 
आए । पिछडे क्षेत्रो मे उद्योगो को स्थापना से क्षेत्रीय अम्रतुलन को दूर करने का सार्थक 
गयास हुआ और युवा उद्यमियों की एक समूची नई पीढी उभर कर सामने आई ॥इजीनीयरो, 
तकनौशियनों और विविध क्षेत्रो में कुशल कामगारो को प्रशिक्षण सुविधाएँ देकर समग्र 
आऔद्योगिक विकास को एक नई त्वरा और गत्त्यात्मकता प्रदान को गई । सातवीं योजना 
में भारतीय उद्योग का 85 प्रतिशत वार्षिक विकास दर से स्पृहणीय विकास हुआ । 


औद्योगिक नीति : आवश्यकता 


समग्र देश के लोगो के जीवन स्तर मे सुधार तथा वृहतर सामाजिक अभ्युदय 
और उत्थान के लिए आवश्यक है कि हम अपनी विकास सबधी नीतियो के तेबर और 
उनकी त्वय को बदले । असभानवाओ को दूर कर समाजवादी समाज को सरचका के 
लिए प्राथमिकता बाले क्षेत्रों मे बडी मात्रा गें पूजी निवेश की आवश्यकता है । उद्योग 
चाणिज्य तथा व्यापार के क्षेत्रो में दूरणामी परिवर्तनी की जरूरत हैं ताकि अधुवातत 
तकनोलॉजी के व्यापक प्रयोग के जरिए हम उत्पादन में आशातीत वृद्धि कर सके । 

पिछले चार दशक की उपलब्धियों को सपृष्ट और समेकित करने की 
आवश्यकता है, जिससे देश भावी चुनौतियो का ग्रभावी दौर पर मुकाबला करने मे सक्षम 
बन सकें । 


औद्योगिक नीति : उद्देश्य 


खुली औद्योगिक नीति में अग्राकित उद्देश्य अन्तर्निहित है 
॥।. सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना, 
2. निर्धनता और बेरोजगारी उन्मूलन, 
3 आधुनिक, लोकतात्रिक, समाजवादों और सम्पन्न एबं प्रगतिशील भारत का 
निर्माण, 
4. विश्व अर्थव्यवस्था के एक अगर के रूप मे भारत को विकसित करना 
5 आत्मनिर्भरता को प्राप्ति, 
६ आयात के भुगतान के लिए स्वय के खोतो का सृजन; 
7 उद्यमियों का उत्पाहवर्द्धन, 
8 विकास और अजुसधान मे निवेश, 
9. नई प्रौद्योगिकी को आत्मसतत करना, 
१0 . पूजी बाजार का विकास, 
+॥ उत्पादन मे स्वदेशी क्षमताओ का विकास, 


क्व 
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१2.. आधारभूत सुविधाओं का विकास, 

3 पिछड़े क्षेत्रों मे त्वरित औद्योगिकरण, 

१4 आर्थिक कुशलता और उन्नत प्रौद्योगिको द्वारा लघु क्षेत्र का तेजी से विकास, 

१5 श्रमिकों के हितो की रक्षा, 

१6 विकास के लाभो को जन समूह तक पहुचाना, 

37  प्रबध में श्रमिको की भागोदारी, 

१8 . उद्योगों के सभी क्षेत्रो-लघु, मझौले तथा बड़े जो सार्वजनिक अथवा निजी या 
सहकारी क्षेत्र मे हो, बढावा देना । 


औद्योगिक नीति की मुख्य बातें : नीतिगत पहल 


मे 
ते 


नई औद्योगिक नीति में उपर्युक्त उद्देश्यो को प्राप्ति के लिए मूलत पाच क्षेत्रो 
नीतिगत पहल कौ घोषणा की गई है । ये हैं 
औद्योगिक लाइसेसीकरण नियत्रणो से छूट लाइसेस मुक्त व्यवस्था-- लाइसेस की 


प्रचलित प्रणाली के कारण उद्यमियों को अनावश्यक परेशानी होती थी अब अर्थव्यवस्था 
'को अधिक दक्ष और गतिशील तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कुछ उद्योगो को छोड 
कर लगभग सभी उद्योगो को लाइसेस से मुक्त कर दिया । नई नीति के तहत अब . 
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नए उद्योगो की स्थापना के लिए “तकनीकी विकास महानिदेशालय”” मे पजीकरण 
कराने की आवश्यकता नहीं होगी ।मौजूदा औद्योगिक इकाइया को इसी प्रकार अपने 
विस्तार के लिए किसी लाइसेस की जरूरत नहीं होगी । 
औद्योगिक लाइसेंस अब केवल 8 विशिष्ट किस्म के उद्योगो के लिए लेना अनिवार्य 
होगा । इनमे कोयला तथा लिग्नाइट पेट्रोलियम, शराब, चीनी सिगरेट और तबाकू 
उत्पाद एसबेस्टस, प्लाइवुड, चमडा तथा उससे निर्मित वस्तुएँ कार बस और अन्य 
प्रकार को मोटर गाडिया, इलेक्ट्रोनिक तथा सभी प्रकार के रक्षा उत्पाद, फ्रिज, एयर- 
'कडीश्नर, वाशिग मशीने तथा घरेलू मनोरजन के लिए इलेक्ट्रोतिक सामान जैसी बस्तुएँ 
शामिल हैं । 
नए उद्योगो को उत्पादन कार्यक्रम बताने की जरूरत भी अब नहीं रहेगी । मौजूदा 
उपक्रमो की क्षमता बढाने के लिए भी कोई पूर्व अनुमति अब आवश्यक नहीं होगी। 
नए उद्योगों के उत्पादन वृद्धि के कार्यक्रमों को भी प्रशासनिक नियत्रण से मुक्त कर 
दिया गया है ।मौजूदा उद्योगो को बिना किसी अतिरिक्त पूजी निवेश के अपने लाइसेस 
प्राप्त क्षेत्र की किसी भी वस्तु के उत्पादन की छूट होगी । 
विदेशी निवेश निर्यात सवर्द्धध तथा आयात ढील की प्रणाली 
देश के वृहत्तर औद्योगिक विकास के हिंत मे विदेश निवेश का स्वागव किया 


जाएगा । विदेशी निवेश से सबधित विशेषताएँ हैं. - 
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।. जिन मामले में मशीनो के लिए विदेशा पूजो शेयर यूजी के रूप मे उपलब्ध होगी 
उन्हे स्वत उद्योग लगाने को अनुमति मिल जाएगी । 

2. दो करोड़ अथवा कुल पूजी के 25 प्रतिशत से कम को उत्पादन मशीने बिना किसी 
पूर्वानुमति के आयात की जा सकेगी लेकिन वर्तमान विदेशी मुद्रा सकट को देखते 
हुए यह प्रावधान अप्रेल 992 से प्रभावी होगा । 

3 उत्पादन मशीना के आयात के अन्य मामलो मे औद्यागिक विकास मत्रालय विदेशी 
मुद्रा की उपलब्धता के अनुसार आयात को अनुमति प्रदान करेगा ) 

4. अय्य प्राथमिकता प्राप्त उद्यागा मे 57 ग्रतिशत तक विदेशी यूजी निवेश की अनुमति 
बिना किसी रोक टोक और अफंसरशाही के नियत्रणा के बित्रा प्रदान को जाएगी। 
यह सुविधा उन मामला मे हा उपलब्ध होगी जहा उत्पादन के लिए विदेशी घूजी 
निवेश जरूरी होगा । इसके लिए विदेशी मुद्रा नियमन कानून (फेरा) मे आवश्यफ 
सशोधन फिया जा रहा है । बहुराष्टीय कम्पनियों को कुछ क्षेत्रों मे 5 प्रतिशत 
से भी ज्यादा पूत्री निवेश को अनुमति दी जाएगी । यदि साश उत्पादन निर्यात के 
लिए हो तो बहुराष्टीय निगमो को शत्त प्रतिशत पूजी निवेश की अनुमति भी दा 
जा सकती है । विशेष अधिकार प्राप्त बोड चुनिंदा क्षेत्रो मे सीधे पूजी निवेश के 
लिए भारत मे उपक्रम लगाने कौ इच्छुक बडी अन्तर्राष्टीय कम्पनिया के साथ सारे 
विवरण तय करेगी । 

5 इम प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्ति अथवा 
देश में ही विकसित तकनीकों का विदेशों मे परीक्षण करने के लिए विदेश मुद्रा 
भुगतान की अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर दो गईं है । 

3 विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते 

समग्र औद्योगिक परिवेश मे सुधार के लिए अधुनातन प्रौद्योगिकीय क्षमता को 
आत्मसात करना हमारी प्रमुख प्राथमिकताआ से एक है । भारतीय उद्योगो मे प्रौधोगिकोय 
गतिशीलता के अपेक्षित स्तर की प्राप्ति के लिए सरकार निर्दिष्ट मानदण्डो के भीतर उच्च 
प्राथमिकता वाले उद्योगो से सबधित प्रोद्योगिका समझौतो को स्वत अनुमोदन प्रदान करेगी । 
अनुसधान और विकास कार्य के लिए विदेशी तकनीशियनो को सेवाए भाड पर लेने 
और देश मे हो विकसिठ प्रोद्योगिकी के विदेशों मे परीक्षण के लिए अब पूर्वानुमति लेना 
जआवश्यक नहीं होगा ॥ 

4 सार्वजनिक क्षेत्र सबंध नीति 

नई नीति मे सार्वजनिक क्षेत्र की इजारेदारी को मात्र 8 क्षेत्रा तक सीमित कर 
दिया गया है और उनमे भी निजी क्षेत्र प्रवेश घा सकेगा । अन्य क्षेत्रो मे सार्वजनिक क्षेत्र 
को अब तिजी क्षेत्र से टक्कर लेनी होगो । नई नीति के तहत अब 

] सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रो मे रक्षा से सबधित उत्पाद और सयत्र परमाणु 
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उर्जा धातु, कोयला तेल एव अन्य खनिजो का खनन अत्यधिक उन्नत तकनीक 
से बनी वस्तुए ओर रेल परिवहन ही रह गया है । अन्य सभी क्षेत्र निजि क्षेत्र के 
उद्यमियो के लिए खोले जा रहे हैं । 

2. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब तक सुरक्षित क्षेत्र धीरे धीरे निजी क्षेत्र के लिए खोले 
जाएगे लेकिन साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र को भी अब तक वर्जित क्षेत्रो में विस्तार 
कौ अनुमति दो जायेगी । 

3. सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमो मे सरकारी शेयर पूजी के कुछ भाग को वित्तीय 
सस्थानो आम जनता तथा कर्मचारियो को बेचने का भी प्रावधान किया गया है। 

4 निरन्तर घाटा दे रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो की जाच औद्योगिक और पुन निर्माण 
बोर्ड अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेष सस्थान करेगा | 

5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का कामकाज सुधारने के लिए सरकार बोर्ड के साथ 
सहमति पत्रो पर हस्ताक्षर करेगी और पक्ष इस सहमति के प्रति जवाबदेह होगे । 

6 सार्वजनिक क्षेत्र के काम काज के बारे मे खुली चर्चा करने के लिए सरकार तथा 
किसी अन्य उपक्रम के बीच हुए इस प्रकार के सहमति पत्र की प्रति ससद मे प्रस्तुत 
को जायेगी । 

5 एकाधिकार तथा प्रतिबधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 

नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत बडो कम्पतियो और औद्योगिक घशनों पर 
एम आर टी पी के तहत पूजी सीमा समाप्त कर दी जायेगी । 

नयी मीति मे किए गए परिवर्तनो से अब बडे घशानो और कम्पनियों को नए 
उपक्रम लगाने किसी उद्योग की उत्पादन क्षमता बढाने कम्पनियों के विलय उनका 
स्वामित्व लेने अथवा कुछ खाम परिस्थितियो मे निदेशक नियुक्त करने के लिए सरकार 
की अनुमति प्राप्त करने कौ आवश्यकता नहीं रहेगी । 

एम आर. टी पी अधिनियम के उपबधो को मजबूत क्या जायेगा ठाकि 
आयोग एकाधिकार प्रतिबधात्मक और अवाछनीय व्यापार कार्यों के सबध में उपयुक्त 
कार्यवाही कर सके । नए अधिकार वाला आयोग उपभोक्ताआ कौ शिकायतों की जाच 
भी कर सकेग । 

लघु उद्योगो के लिए पृथक से औद्योगिक नीति की घोषणा 

भारतीय अर्थतत्र मे लघु उद्योगो के अभिवृद्धित महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए 
सरकार ने इन उद्योगे। को प्ोत्साहत देने के ललिए & अगस्त 499॥ को लघु उच्योषष 'नौधि 
को घोषणा की । 
नई लघु औद्योगिक नीति को प्रमुख विशेषताएं हैं 
लघु इकाइयो की परिभाषा मे परिवर्तन नई नीति में अति लघु, लघु एव 
सहायक उद्योगो को परिभाषा में व्यापक परिवर्तन किया है । 


नई औद्योगिक नीति मर 


अति लघु क्षेत्र मे प्लाट एव मशीनरी मे पूजी निवेश सीमा 2 लाख रूपए से 
बढ़ा कर 5 लाख रूपये कर दी गई । 

लघु उद्योगो मे यह प्लीमा बढा कर 60 लाख रूपए कर दी गई ॥ 

सहायक तथा नियतिन्मुखो इकाइयो मे प्लाट एवं मशीनरी मे निवेश सीमा 75- 
75 लाख रूपए तक बढा दी गई है । 

लघु उद्योगो की अश पूजी मे भागीदारी अन्य औद्योगिक इकाइयों को लघु 
उद्योगो की अश पूजी मे 24 प्रतिशत को भागीदारी की अनुमति दी जायेगी । 

अनुसधान और विकास्र॒ केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसधाव परिषद और अन्य 
अनुसधान सस्थाओं के साथ उचित तालमेल द्वारा खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन, 
परिसज्ञा, पैकेजिंग, प्रक्रियः तथा नए औजार एव पुर्जो के विकास क्षेत्रों मे अनुसधान 
और विकास को प्रोत्साहन दिया जायेगा । 

सुविधाएं लघु उद्योगों को भूमि आवरन विद्युत कनेक्शन में वरीयता 
प्रौद्योगिकी उन्नयन का लाभ एक बार तथा अति लघु उद्योगों को निरतर प्राप्त होते रहेगे। 
लघु क्षेत्र विशेषत, अति लघु क्षेत्र को स्वदेशो एव आयातित कच्चे माल का उपयुक्त एव 
डचित विवरण सुनिश्चित किया जाएगा लघु उद्योगो को विपणन समस्या के समाधान 
हैतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इनके उत्पाद को “कामन ब्राड” के नाम से बेचने पर 
ध्यान केन्द्रित करेगा । सरकार ने लघु उद्योगो के लिए एक ही स्थान से ऋण योजना 
की सीमा को बढाने का निश्वय किया है । इब उद्योगों कौ विलम्बित भुगतान समस्या 
के समाधान के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अपनी सेवाओ का जाल सपूर्ण 
देश मे फैलाएगा । 

लघु उद्योग इकाइयो को बहुसख्यक अधिनियपो व कानूनो का अनुपालन करने 
बहुत से रजिस्टरो का रख रखाव करने और निरीक्षको के दल का निरतर सामता करने 
की निरन्तर शिकायत पर, तीन माह की निर्धारित समय सीमा मे कार्यवाही की जायेगी। 


औद्योगिक नीति ; युगांतकारी कदम : 


स्वतत्रयोत्तर घोषित औद्योगिक नीदि पूर्व मे घोषित को गई नोति का ही आधार 
होती थी । कुछेक परिवर्तन को छोड कर ह-ब-हू, यदि उन्हे “नई बोतल मे पुरानी 
शराब” कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं । हाल हाँ घांपित को गईं नई औँद्यौगिक नोति 
इस दृष्टि से पृथक हटकर है । इस नीति मे भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था 
'का एक महत्त्वपूर्ण अग बनाने के लिए औद्योगिक बटको में भासे बदलाव किया है । 
औद्योगिक नीति, अब तक अगीकृत की जा रही नीतियों को दिलाजलि देकर एक नए 
युग की शुरूआत है (यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था का एक युगावकारी कदम है जिसमें 
देश की आवश्यकतानुरूप अनुकूल परिणाम समाहित है ! 
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नवीन औद्योगिक नीति मे लाइसेस की प्रचलित प्रणाली के खत्म होने से उद्यमियों 
को बडी राहत मिली हे । इससे देश मे बढ़ रहा भ्रष्टाचार थम सकेगा । लाइसेस राज 
मे उद्यमियो को सर्वप्रथम आद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम, 95 के अन्तर्गत 
लाइसेस प्राप्त करना पडता था, दूसरे चरण में उन्हे मशीनरी और उपकरण आदान करने 
के लिए सरकार की स्वीकृति लेनी पडती थी, तीसरे चरण मे विदेशी जानकारी की 
आवश्यकता होने पर प्रौद्योगिक अनुबंध के लिए सरकार की अनुमति लेनी पडती थी, 
अन्ततः शेयर के माध्यम से पूजी एकत्रित करने के लिए पूजी-निर्गमन नियत्रक की अनुमति 
आवश्यक थी । कच्चा माल आयात करने से पहले आयात नियत्रक की अनुमति लेनी 
पड़ती थी ।इन सभी औपचारिकताओ से उद्यमियो का समय व धन बरबाद होता था। 
योजनाओ की स्वीकृति मे अनावश्यक विलब से परियोजनाओ की लागत मे वृद्धि हो 
जाती थी । नवीन औद्योगिक नीति मे व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो लाइसेंस प्रणाली 
ही समाप्त कर दी । 

विदेशी निवेश से प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण, बाजार की विशेषज्ञता, अधुनातन 

प्रबधकीय तकनीक तथा निर्यात सवर्द्धन के लाभ प्राप्त होगे । 
वित्त मत्री डॉ सिह ने यह स्पष्ट किया कि आज को बदलो हुईं परिस्थितियो 
मे हमे बहुराष्ट्रीय निगमो के प्रति ““प्रयोगवादी'” और “लचीला”! दृष्टिकोण अपनाने 
को जरूरत है । उन्होंने इन आशकाओ को निर्मूल बताया कि विदेशी पूजी निवेश से 
भारतीय उद्यमियो को कोई खतरा पैदा हो सकता है । अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने 
के लिए कठोर और हठधर्मी रवैये को त्यागना होगा | विदित है कि रूस और चीन 
मे बहुराष्ट्रीय निगमो को शत-प्रतिशत पूजी निवेश मे अनुमति के अलावा अन्य प्रकार 
की रियायते सुलभ है । सिगापुर जैसे छोटे से देश मे हजारो बहुराष्ट्रीय कम्पनिया काम 
कर रही है । प्रतिस्पर्धा को तेज करने से भारतीय उद्योग अनुसधान और विकास कार्यों 
पर पहले की अपेक्षा अधिक निवेश करने को प्रेरित होगे । सार्वजनिक क्षेत्र से सबधित 
नीति मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तनो का अभीष्ट इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक तेवर को निखारना 
है ताकि वह और अधिक सक्षम बन कर अर्थव्यवस्था मे अपना योगदान दे सके ॥ 

आलोचक यह कह कर नवीन नीति को आलोचना कर रहे हैं, कि देश के 
औद्योगिक द्वार विदेशियो के लिए खोल दिए जाने से स्वदेशी उद्यमियो का अस्तित्व ही 
खतरे मे पड जायेगा । इस नोति मे आर्थिक सविधान अर्थात 956 की आद्योगिक नीति 
च्यो; हित्टा।कत्टी, के, वी. दै। ॥, 

प नेहरू के समय तथा बाद में भारतोय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित 
अर्थव्यवस्था थी, कितु नवीन औद्योगिक नीति मे अर्थव्यवस्था पूजीवादी मिश्रित 
अर्थव्यवस्था के रूप मे दिखायी दे रही है । स्पष्ट है कि कहाँ न कहाँ आज की नीतिया 
च नेहरू की नीतियो से विमुख हुयो है ! एकाधिकार वियत्रण कानून बदल कर उद्योगों 


नई ऑँद्योगिक नीति है: 


में यूजी निवेश को सीना खत्म कर दी है । बहुशष्ट्रीय कम्पतियों के आगमन से भारतोय 
साहसियो को प्रोत्साहन चहीं मिलेश । सरकार को एकाधिकारी गतिविधियो का नियत्रण 
अपये हाथो मे रखना चाहिए था ॥ 

नवीन औद्योगिक नीति मे किए गए व्यापक बदलाव से समाजवाद का दर्शन, 
जो 956 को औद्योगिक नीति का आधार था, फ़ोका पड गया है । सार्वजनिक क्षेत्र 
को कम महत्त्व देना न्यायसगव प्रतीत नहों होता है 


दृष्टिकोण : 


स्वाधीनता प्राप्ति के बाद युगदृष्टा प्रथम प्रधानमत्री प॒ जवाहर लाल नेहरू ने 
नए विशाल प्यत्रो को नए भारत के मदिरे की सज्ञा देकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। 

नई ओद्योगिक नीति वास्तव ये पडित नेहरू के विलक्षण औद्योगिक जीवन 
दर्शन का समयानुकूल विस्तार है । यह नीति समकालीन सदर्भों के आर्थिक परिवर्तनो 
और पुनर्रचना के प्रपासो वी कडी है, जिसके साथ ही देश के आर्थिक इतिहास का 
'एक नया अध्याय शुरू होता है । देश के समग्र औद्योगिक रूपातरण की इस महती प्रक्रिया 
के तहत औद्योगिक क्षेत्र को उन्मुक्त, ढदार और प्रतियोगी बना दिया गया है । 

वर्तमान मे विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे मे समन्वित हो रही है 
तथा तकनीकी विकाप्त की अपरिहार्यताओं से बाध्य होकर दुनिया भर के देश अघुनातन 
तकनोलॉजी को आत्मसात कर रहे हैं । क्याकि यह स्पष्ट हो चुका है कि औद्योगीकरण 
और आधुनिकीरण की प्रक्रिया एक समवेत मानवीय प्रयास है । उससे समरस होकर 
ही भारत अपनी प्रगति सुनिश्चित कर सकठा है । 

एक समय ऐसा भी था जब हमारी अर्थव्यवस्था को विदेशी कम्पनियों से सुरक्षा 
को जरूरत थी । लेकिन आज भारत विश्व के विशाल ओद्योगिक देशो मे से एक है। 
भारत उद्योग को उचनर प्रोद्योगिकी विकास के अधिकतय लाभो को प्राम करने के लिए 
अपने को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खुला रखना चाहिए । 

नई औद्योगिक नीति से आम लोगो को लाभ पहुचेगा । अधिक प्रतियोगिता 
बढने और विदेशी निवेश के ज्यादा बढ़ने से ग्रतियोगात्मक मूल्यो पर बढ़िया किस्म के 
माल का उत्पाद होगा । विदेशी कम्पनियों के साथ-साथ अब भारतीय कम्पनियों में 
भी होड शुरू हो जायेगी । इससे हम उच्च स्तर का माल तैयार करेगे, जिससे विश्व 
में हमे स्थायी बाजार मिलेगा | 
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राजस्थान में औद्योगिक नीति 


केन्द्र सरकार समग्र राष्ट्र के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए ही 
औद्योगिक नोति को घोषणा करतो है, जिसे प्राय- सभी राज्य आत्मसाव करते हैं । राज्य 
सरकारे भी अपने स्तर पर स्वदेशों एव विदेशी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए 
प्रलोभन युक्त घोषणा करती है । राजस्थान में बेहतर औद्योगिक वातावरण निर्मित करने 
के लिए दिसम्बर 3990 में औद्योगिक नोति की घोषणा को । जनवरी 499] से इस नीति 
पर कायारभ हो गया । 
औद्योगिक नीति के उद्देश्य 

झाजस्थान सरकार कौ औद्योगिक नीति में राज्य की आय मे उद्योगों का योगदान 
बढाने के लिए खनन, कृषिगत व अन्य साधनों के अधिकतम उपयोग पर सर्वाधिक ध्याव 
दिया गया । इसके अलावा रोजगार सृजन, क्षेत्रीय असतुलन को समाप्त करना, उद्यमियों 
को प्रोत्साहन तथा औद्योगीकरण को बढावा आदि पर भी विशेष बल दिया गया ॥ 
प्राथमिकताए . 

ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार सृजन क्यो बढावा देने के लिए खादी एव ग्रामोद्योग, 
हथकरघा, दस्तकारी व चमडा आधारित उद्योगो के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दो 
गई । लघु पैमाने को इकाइयो यथा अतिलघु उद्योग, लघु उद्योग एव सहायक उद्योग 
के विकास पर बल दिया गया । पाथमिकता के क्रम में मध्यम एवं बडे उद्योगों को 
आखियी मे स्थान दिया गया । 

नीति में इलेक्ट्रोनिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, एग्रो फूड प्रोसेसिग, साधन आधारित, 
कम पानी, कम ऊर्जा व श्रम गहन वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात कहां 
गई है । 

33 के वी से 220 के वी पर बिजलो लेने वाले को 5 प्रतिशत से 30 
प्रतिशत विद्युत प्रशुल्क रियायत दी जायेगी ॥ 7990-95 की अवधि में पॉवर कनेवशन 
प्राप्त नई औद्योगिक इकाइयों के लिए 300 के वी तक के भार पर 3॥ मार्च, 995 
तक कोई पॉवर कयैती नहीं होगी ॥ 
पूँनी विनियोग सब्सिडी : 

सभी नए मध्यम व बडे पैमाने के उद्योगो को स्थिर पूजी विनियोग पर ॥5 
प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रूपए), निम्न श्रेणी के उद्योगों को 20 प्रतिशत (अधिकतम 
20 लाख रूपए) को दर से सब्सिडो को सुविधा उपलब्ध होगी ॥ 

यह सुविधा लघु एव सहायक उद्योगो, साधन आधारित उद्योगो, प्रवासी भारतीयों 
द्वारा स्थापित उद्योगों तथा सौ फीसदी निर्यात मूलक इकाइयो को उपलब्ध होगी । दो 
अ्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी (अधिकतम 2 लाख रूपए) श्रम गहन उद्योगो को दी जायेगी। 


नई औद्योगिक नीति हा 


विनियोग सब्सिडी जोधपुर उदयपुर अजमेर अलवर भीलवाडा शहरो की 
म्युनिसिपल व शहरी सुधार सीमाओ मे स्थापित उद्योगा तथा जयपुर व कोटा शहरा की 
शहरी सकुचन सीमाआ म॑ नही दी जायेगी ।रोको के औद्योगिक क्षेत्रो मे स्थापित ओद्यागिक 
इकाइयो को भी सब्सिडी को सुविधा प्राप्त होगी । इलेक्टोनिक्स व टेलीकम्थूनिकेशन्स 
जैसे उद्योग को समस्त राज्य मे पूजी विनियोग सब्सिडी उपलब्ध की जायेगी । 
बिक्री करो मे रियायते-- 

१987 व 4989 की बिक्री कर प्रेरणा व आस्थगन की स्कीम 34 मार्च 4995 
तक नए उद्योगों पयाप्त विस्तार व विविधाकरण करने वाली इकाइयो पर लागू होगी । 

जो ओद्योगिक इकाइया स्थिर पूजी विनियोग के सौ फीसदी या अधिक विस्तार 
और बर्तमान उत्पाद लाइसस क्षमता का सौ फासदी या अधिक बढाने जा रही हैं उन्हे 
75 प्रतिशत ज़्क कर से भुक्ति का आस्थगन लाभ मिलेया ) 

नयी पायोनियरिंग इकाइया जिनसे विनियोग सामा 0 करोड रूपए तक हे तथा 
प्रतिष्ठामूलक इकाइया जिनम विगियोग सीमा 25 कराड रपए ह ये कहीं भी स्थापित 
हो इन्हे बिक्रो कर रियायत 9 वर्ष तक मिलेगो । अति प्रह्िप्ठा मूलफ उद्योग जिनमे 
स्थिर पूजी विनियोग १00 करोड रूपए या अधिक है । कर दायित्व के 90 प्रतिशत तक 
बिक्रो कर से मुक्त रखा गया है । प्रतिष्ठा मूलक उद्योग कुल उत्पादन का 9० प्रतिशत 
तक ब्राच टासफर के माध्यम से अन्य राज्यो म हस्तान्तरित कर सकगे । 

ऐसी इकाइया जिन्हे बिक्री कर की अन्य किसा स्कोम क लाभ नहीं मिल 
रहा उनके लिए बिक्र। कर को एवंज मे 7 वर्ष के लिए. ब्याज मुक्त कक की स्कीम 
लागू की जायेगी । 
चुँगी से छूट 

उत्पादन के शुरूआती पाव वर्षो मे नए उद्योगो के आठवीं पच वर्षीय योजना 
म॑ कखे माल पर चुगी कर छूट मिलेगी ।उन्ह आयातित मशौनरी विस्तार के लिए आयोजित 
मशीन पर चुगी नहीं देनी होगो । कृषि आधारित लघु उद्यागों को सीधे किसान से जरूरत 
का सामान खरोदने पर मण्डी कर से मुक्त रखा जायेगा। 
विपणन 

सरकारी विभागों द्वार लघु उद्योगा से 30 वस्तुओ के खरोदने कौ व्यवस्था 
थी अब 34 और वस्तुए जोड़ दी जायेगी । राज्य के मानक स्तर के लघु उद्चागा को 
१5 प्रतिशत का एव अन्य उद्योगा को १0 ग्रतिशत का कामतठ अधिमाव दिया जावेगा । 

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वास लघु उद्योगो के उत्पाद की नुमाइश तथा बिक्री 
के लिए व्यापार केन्द्र तथा ओद्योगिक म्युजिय्म की स्थापना को जायेगी । 
अनुसूचित जावि एव अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओ के लिए विशेष सहायता -- 

रोको के औद्योगिक क्षेत्रों मे एससी/एसटी के उद्यमिया हारा क्रय की जाने वाली 
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'की समस्याओं का निदाव हो सकेगा । सरकार इस नोति म राज्य के समग्र एवं वोच्र 
औद्योगीकरण के प्रति दृढ-प्रतिज्ञ लगठी है ॥ 


राजस्थान की औद्योगिक नीति 4994 : औद्योगिक विकास की सुखद 
'परिकल्पना 


'णजस्थान मे औद्योगिक विकास की गति को तेजतर करने वास्ते मुख्यमत्री श्री 
भैरोसिह शेखावत द्वारा हाल ही में (25 जून 7994) बवान औद्योगिक नीति को घोष्णा 
की गई है । श्री शेखावत ने नवोन नोति कौ घोषणा करते हुए कहा “भग दृढ़ विश्वास 
है कि नई औद्योगिक नीति 4994 औद्योगिक विकास की गति को तोब्र करेगी और राजस्थान 
के आर्थिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी 

औद्योगिक नीति 3994 की प्रमुख विशेषताएं विम्नलिखित है 

+ अंध सरचतनात्मक सुदृढीकरण पर विशप ध्यात । 

* निजी क्षेत्र को भागीदारी को अनेक मामला म प्रोत्साहन ॥ 

* आदान/सुविधाओ की समयबद्ध सूची ॥ 

+ प्रदूषण निवारण, श्रम कानून, फैक्ट्रीज एक्ट, भूमि रूपान्तरण ठथा अन्य अनेक 

प्रक्रियाओं का सरलीकरण। 

* गुणवत्ता-सुधार के लिए अनेक प्रोत्साहन । 

* बिक्री कर रिवायतों म वृद्धि । 

+ क्रय करु में कमी !। 

*+ विशिष्ट उद्योगो के विकास्न हेतु विशेष प्रावधान । 

+  अधिकाश राजकोय आदेश, नीति के साथ ही जाये । 
औद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना 

नवीन औद्योगिक नीति में राज्य के औद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना 
के लिए जिन बाता को सम्मिलित किया गया है वे है 
निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमत्रण 

« विद्युत उत्पादन सयत्रो के लिए । 
"० सडको के विमाण के लिए ॥ 

« आई स्रो डो तथा ई पो जेड की स्थापना । 

«पर्यटन सुविधाओं के लिए 

«  अनुसधान व विकास सस्थाओ तथा प्रबंध विकास सस्थान की स्थापना 

£ के लिए । 

०. औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए | 
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»« दूर सचार सेवाओ के लिए । 

«औद्योगिक सभावना सर्वेक्षणों के लिए । 

निर्यात सवर्धन 

० केन्द्र सरकार की सहायता से “निर्यात सवर्धन औद्योगिक पार्क '' स्थापित 
करना प्रस्तावित । 

०. निर्यात सवर्धन औद्योगिक पार्क/निर्यात जोन मे स्थापित होने वाली शत 
प्रतिशत एवं अन्य इकाइयो को पॉवर कनेक्शन मे प्राथमिकता तथा 
यथास्भव * पावर कट!” से मुक्ति ॥ 

० निर्यात - पुरस्कार योजना । 

०». फ्रेट सब्सिडि योजना । 
शत्त प्रतिशत निर्याल्क इकाइयो को अनुदान मे वृद्धि । 

पूजी विनियोजन अनुदान 
विद्यमान योजना में सपफूटवेयर विकास विशिष्ट क्षेत्रों में दुग्ध उत्पाद 
विशिष्ट विनियोजन स्तर की साफूट इकाइयो औद्योगिक एल्कोहल विद्युत 
गहन इकाइया एव बीयर सम्मिलित ।॥ 

» फूलोरीकल्चर टिशूकल्चर व कोल्ड स्टोरेज को अनुदान । 

० अनुदान योजना कुछ सशोधनो क साथ 997 तक बढाई जायेगी । 

अनुसूचित जाति एव जनजाति के उद्यमियो को सहायता 
रीको के ओद्योण्कि क्षेत्रो मे भू खण्डो के आवटन पर दर मे छूट । 

« शजस्थान चित्त निमम द्वाश प्रदत्त 5 लाख रपये त्तक के सावधि ऋणो 
क प्रत्येक मामले मे दो प्रतिशत की दर से ब्याज पर छूट ! 

«जनजाति उपयोजना क्षत्र म स्थापित होने वाली इकाइयो को ब्याज पर 
एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट । 

«  झजस्थान वित्त तिगम ऋण आवेदनो के प्रोसेसिंग शुल्क मे 50 प्रतिशत 


को छूट । 
«  प्रधानमत्री कौ रोजगार के अन्तर्गत 225 प्रतिशत छूट । 
प्रहिला उपक्रपियो को सम्बल 


०. दो हजार वर्ग मीटर भू खण्ड पर महिला उपक्रमियो को 0 प्रतिशत की 
विशेष छूट प्रदान की जाती है । युद्ध मे शहीद सैनिको की विधवाएँ 5 
प्रतिशत छूट के लिए पात्र है । महिला उद्यम निधि योजना राजस्थान वित्त 
निगम में लागू है । 

» घरेलू उद्योग कार्यक्रम को और विस्तृत किया जायेगा । 


नई औद्योगिक नोति 85 


बिक्री कर प्रोत्साहन 
* महिला उपक्रमियो द्वारा स्थापित लघुतर ओद्योगिक इकाइयो को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए शत-प्रतिशठ बिक्री कर मुक्ति का लाभ । 
». दस करोड रूपये से अधिक पूजी विनियोजन वाली साँफ्ट ड्रिक्स तैयार 
करने बाली इकादइया पात्र होगी । 
०». बिक्री कर को अधिक विवेकपूर्ण और आकर्षक बनाने की दृष्टि से अपेक्षित 
परिवर्तन का निश्चय । 
० आस्थगन याजना के तहत उद्योगो द्वारा एकन्रित कर रखी गई बिक्री कर 
की राशि लाभ प्रारभ होने की तिथि से चार वर्ष मे ही चुकारा योग्य! 
० शेजगार के सृजन को प्रोत्साहन करने के लिए, रोजगारोन्युख इकाइयों 
'कीो स्थाई पूजी विनियोजन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ ॥ 
०». सिरेमिक व ग्लास, इलेक्ट्रोनिक्स तथा चर्म उद्योगों को बिक्री कर म अधिक 
छूट । 
» नई सीमेन्ट इकाइयो को आस्थगन योजना मे लाभ । 
क्रय कर 
«क्रय कर कुछ वस्तुओ पर कम कर दिया गया है । इसबगोल पर यह 
कर 2 5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है । 
० चर्म उद्योग के कच्चे गाल पर क्रय कर तीन से घथकर एक प्रतिशत कर 
दिया थया है ! 
«शत प्रतिशत नियातक इकाइयो को क्रय कर में छूट । 
«० ऊ' पर क्रय कर मे कमो । 
» क्रय कर की विशेष दर पर कुछ मामला मे शाखा स्थानान्तरण की छूट। 
० इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगो के लिए क्रय कर मे विशेष ग्यायत ॥ 
बिशेष उद्योगो को प्रोत्साहित करने के उपाय 
« राज्य मे उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों यथा चर्म उद्योग, 
पसिरेमिक एवं काच उद्योग, ऊन उद्योग इलेक्ट्रोतिक्स उद्योग खनिज उद्याग 
“कृषि एव खाद्य प्रसस्करण उद्योग एब पयटन उद्योग की स्थापना एव 
विकास के लिए विशष प्रावधात एवं सुविधाएँ । 
ग्रामीण उद्योग 
«कुशल श्रमिको की क्षमता बढाने के विशेष प्रयास ॥ 
»  पषचायत समितियों द्वाण ग्रामीण आद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने को 
चोजना । 
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राजस्थान की औद्योगिक आर्धव्यवस्था 


निरीक्षणो में कमी तथा प्रक्रियाओं का सरलोकरण 


छ 


विभिन्न श्रम कानूना के तहत एकीकृत विरीक्षण ।॥ 

तिशेक्षणों को सख्या में कमो 3 

लघु एवं लघुदर इकाइया, जिनमें 20 से कम श्रमिक नियाजित है, का 
पाच प्रविशव एवं अन्य का १0 प्रतिशत आकस्मिक निरोक्षण । 
औद्याभिक इकाइयो को निद्ैद्षण करने सी पूर्व स्वीकृति आवश्यक 7 
लबु औद्यागिक इकाइयों के लिए एक नोटिस एव एक रिटर्न की व्यवस्था। 
कारखादा अधिनियम के तहत प्रदत्त अनुज्ञापत्रों की अवधि द्वीन वर्ष से 
बढ़ाकर पाच वर्ष क्या जाना प्रस्तावित । 

दुकान एवं वाणिज्यिक सस्थान अधिनियम के तहत अनुश्ञपत्र का केवल 
एक बार नवीनीकरण कराने का प्रस्ताव । 

प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया में सरलीक्रणा 


आद्योगिक रूग्णता समाधान 


चुँगी 


सरकार और उसके निकायो द्वारा औद्योगिक रूग्णठा के निवारण क्रे लिए 
करिए जा रहे प्रयाम और सूद्ट किए जायेंग 

रूग्य लबु इकाइबा और दूसरी गैर-वों आई एफ आर. इकाइया भारतीय 
ग्जिर्व बैक द्वाया दो गइ परिभाषा के अनुसार चिहित की जायेंगी । 
पुनजीवित की जाने वाली इकाइयो के लिए राहत एवं रियायवों का एक 
अलग पुज जारी किया जायेगा । 

बी आई एफ आर. प्रकरणा में घोषित सुविधाओ पर विचार करने और 
स्वीकृति देन के लिए राज्य स्तरोय समिति यठित होगी । इसी प्रकार रूग्य 
लबु उद्यागों और गैर बो आइ एफ आर. इकाइया के लिए भी समितिया 
गठित की जायेंगी ॥ 


राज्य सरकार चुगी समात्ति पर गर्भीरता से विचार कर रही है ॥ 


समस्याओ के निग्यकरण की व्यवस्था 


छ 


औद्यागिक समस्याआ के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की 
अध्यक्षता में एव राज्य स्तर पर मुख्यमत्री की अध्यक्षता में उच्च अधिकार 
प्राप्त समिति का गठन ॥ 

भूमि स्थानान्तरण के बारे में 5 से 20 हैक्टर तक जिला कलेकर को 
तथा 30 हैक्टर वक सभायोय आयुक्त को अधिकार ॥ 


नई औद्योगिक नीति छा 


नीति का क्रियान्वयन 
« राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति नई औद्योगिक नीति का अनुपालना 
सुनिश्चित करेगी । 
»« नई नीति के अन्तर्गत घोषित अधिकाश सुविधाओ के सम्बन्ध मे आदेश 
जारी । 
दृष्टिकोण 
राज्य मे घोषित नवोन नीति को बदले अन्तराष्टीय आर्थिक परिवेश क समरूप 
बनाने कौ पुरजोर कोशिश की गई है । इसकी घोषणा के समय भारत की जुलाई 997 
की औद्योगिक नीति को भी बखूबी ध्यान म रखा गया है । नीति की सबसे महत्त्वपूर्ण 
बात निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमत्रण तथा पूजी विनियोजन अनुदान को 3997 
हक बढाना है । इसके अलावा औद्योगिक रूर्णता की समस्या के समाधान पर भी जोर 
दिया गया है । नई नीति म घोषित अधिकाश सुविधाओ के सबंध के साथ ही जारी 
किये गए आदेश उल्लेखनीय बात है । अत यह कहने मे सकोच नहों कि नवीन औद्योगिक 
नीति से राज्य के औद्योगीकरण की गति को बल मिलेगा । इस प्रगतिशील आद्योगिक 
नीति से सवाई माधोपुर जिले का ओद्योगिक विकास भी प्रभावित हुए बिना मही रहेगा। 














(गा अध्याय 4 


औद्योगिक विकास और विशिष्ट 
वित्तीय संस्थाए 








परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य मे औद्योगिक विकास 


औद्योगिक विकास आधुनिक युग की अनिवार्यता है । भारत मे नियोजन काल 
मे औद्योगिक बिकास पर विशेष बल दिया गया ! नियाजित विकास की एक प्रभावी 
घटना सार्वजनिक उपक्रमो का तेजी से विकास है । 3) माच 99] को 246 सार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रमों म 3234 करोड रुपए का कुल निवेश था । कितु सार्वजनिक क्षेत्र 
के उपक्रम विनियोजित पूजी पर अपेक्षित प्रत्याय अर्जित नहीं कर सके नवीनतम आर्थिक 
उदारीकरण के दोर म सार्वजनिक उपक्रमो सबधी नीति मे व्यापक बदलाव किया गया 
है । केन्द्र सरकार ने वर्ष 9996 97 के बजट मे बिनिवेश आयोग कौ स्थापना के प्रस्ताव 
'को अनुमोदित किया विनिवेश स प्राप्त राजस्व का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 
आबटन तथा सार्वजनिक उद्यमो को मजबूत करने हेतु निधि सृजित करने के लिए किया 
जायेगा । वर्ष 996 97 मे सार्वजनिक उपक्रमो भे 5000 करोड रुपए के विनिवेश का 
लक्ष्य रखा गया है । विनिवेश तोन किश्तो सितम्बर नवम्बर तथा जनवरी/फरवरी में किया 
जाएगा । 

नियोजित विकास मे सार्वजनिक उपस्थित का बड़ा भाग औद्योगिक विकास 
के लिए निधारित किया गया । द्वितीय पच वर्षीय योजना उद्योग प्रधान थी । सावर्बी 
पचवर्षीय योजना मे ओद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र मे 222203 करोड रुपए 
घ्यय किया गया । आठदी पचवर्षीय योजना म सार्वजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक विकास 
के लिए 46927 कराड रुपए का प्रावधान किया गया है जो कुल याजना पडिव्यय 


का 08 प्रतिशत है । 


औद्योगिक विकास और विशिष्ट वित्तीय सस्थाए 89 


एशियाई परिप्रेक्ष्य मे भा भारत की विकास दर कम है । अन्तराष्टीय मुद्रा कोष 
की र॒पट के अनुसार वष 4995 मे भारत की चास्‍्तविक णी डी पी दर 6 2 प्रतिशत थी 
जबकि यह चीन में 40 2 प्रतिशत मलेशिया मे 96 प्रतिशत कोरिया मे 90 प्रतिशत 
सिगापुर में 89 प्रतिशत तथा इण्डोनेशिया म 8 ] प्रतिशत थी । सितम्बर 995 मे आम 
भारतीय पर 3465 रुपए का विदेशी कर्ज का बोझ था ॥ 

भारत मे विकास दर को दक्षिण पृव एशियाड़ देशो के साथ समरसता के लिए 
भारी पूजी निवेश की आवश्यकता है । विश्व बैंक के आकलन के अनुसार भारत को 
6 प्रतिशत विकास दर की बनाये रखने के लिए 996 97 में 8 अरब डालर की आवश्यकता 
है । भारत सरकार ने हाल ही (7996 97) विदेशी निवेश सबधन बोर्ड का पुतगठन 
किया हैं । इसक अलाबा बिदेशा निवेश सवर्धन परिषद का गठन किया जाना प्रस्तावित 
है । ये दोनो सस्थाए मिलकर प्रतिवष॒ कम से कम 0 मिलियन डालर को पूजो आकर्षित 
'कजने के लक्ष्य को ध्यान म रखते हुए भारत मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अत्यधिक बढावा 
देगी त्ृथा उनका अनुमोदन करेगी । 

'विदशा निवेश सबधी अनुमोदना के शीघ्र निप्रटान तथा इस प्रक्रिया की पारदर्शिता 
'को बढाने के लिए सरकार ने 35 उद्योगो की सूची का विस्तार करने का निणय किया 
है जो 59 प्रतिशत तक विदशी इक्विटी के स्वत अनुमादन के लिए पात्र है ॥ (स्नात 
केद्धीय बचट, 7996 97) 

भारत से अगस्त 799 से अक्टूबर 994 तक चविदशी पूनी निवेश की कुल 
स्वीकृत राशि 239 मिलियन डालर थी । विदेशी पूत्री निवेश मे अमरीका बिटेन जापान 
स्विट्जरलैण्ड तथा जर्मनी का भाग अधिक है । अमरीका ने आधिक उदारीकरण के पहले 
दान वर्षों में ५५52 6 कराड रुपए का पूजा निवेश किया । विदशा पूजी निवेश पहल 
से हा समृद्ध तथा सुस॒ज्वित बुनियादी सुविधाआ वाले क्षेत्र म अधिक आकृपित हुआ । 
घूजीगत क्षेत्र विदेशो पूजी निवेश से उपेक्षित रहा । विदेशी पूजा निवेश के सबध मे दूसरो 
महत्वएणा कद इसका सहाएप्ट गुज्यव दिल्‍ली आदि गे जुलारत्मक रूए स आभिफ्त 
आकघित् होना है । इसके अलावा मजूरशुदा निवेश और वास्तविक पूजी प्रवाह मे भारो 
अवराल रहा ॥ 
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ग्न्यवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ:डी आई. ) ( विदेशों विवशञको द्वारा स्वीकृत और विनियोजित ) 
'एक अगस्त 3997 से मई 4996 तक 








करोड रुपए 

राज्य निवेश कुल निवेश का प्रतिशत 
दिल्ली 46278 4 22 82 

महाराष्ट्र 405467 १4 84 

प बगाल 42272 560 
तमिलनाडु 3698 9 क्या 

गुजरात 285 3 40॥ 

कर्नाटक २828 3 398 

उडीसा 26537 373 

आम्ध्र प्रदेश १7367 244 

उत्तर प्रदेश व687 5 237 

मध्य प्रदेश व0व7 4 व47 

'पजाब 7788 440 

अन्य 22783 3 32 06 

कल 5 कच या 2 गति चुका सा 





स्लात-राइम्स आफ इण्डिया बिजनेस टाइम्स सितम्बर 996 

उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपदिव्यय तथा विदेशी यूजी निवेश मे चूद्धि 
से ओद्योगिक विकास मे वृद्धि हुई है । औद्योगिक विकास की दर नियोजन के पहले 
चौदह वर्षो मे (95 से 7965) लगभग 8 प्रतिशत रही । औद्योगिक उत्पादन की औसत 
वृद्धि दर 796-70 क दशक मे 4 प्रतिशत तथा 980 85 के दोरान 55 प्रतिशत थी। 


औद्योगिक वृद्धि उपभोग आधारित वर्गीकरण (पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत बदलाव ) 








उपभोग क्षेत्र अप्रैल 995 अप्रैल 996 
॥ बुनियादी सामान 334 20 
2 पूजीगत सामान 294 432 
3. मध्यवर्तो सामाव 67 वेट4 
4 कुल उपभोक्ता सामान 486 99 
5 उपभोक्ता टिकाऊ सामान 490 343 
6 उपभोक्ता गेर टिकाऊ सामान 386 89 





स्रोत - राजुस्थात पत्रिका एक सितम्बर 3996 
अस्सी क दशक में औद्योगिक विकास दर 78 प्रतिशत थी । वर्ष 4995 
96 मे औद्योगिक विकास दर 72 40 प्रतिशत उल्लेखनीय रही । अप्रैल 996 में बुनियादी 
वस्तुएं की वृद्धि दर कबल 20 प्रतिशत थी जो कि चितनीय है । आर्थिक सुधारों से 
पूर्व के पाच वर्षों (986-87 से 990-97) मे औसत ओद्योगिक वृद्धि पर 8 4 प्रतिशत 
थी जो आर्थिक सुधार के बाद के पाच वर्षों (99-92 से 995-96) में बढकर 6 
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प्रतिशत रह गई । आधिक सुधारो के दौर मे घटी औसत औद्योगिक विकास दर का 
कारण खाड़ी युद्ध जनित आधिक सकट था । आथिक सकट के दोरान अथात्‌ 990- 
97 तथा 99-92 मे औद्योगिक वृद्धि दर एक प्रतिशत से भी कम थी । 

औद्योगिक विकास की दर मे उच्चावचन है ।नियोजित विकास मे सार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रमो मे भारी पूजी निवेश हुआ कितु औद्योगिक विकास को बढ़ाने मे सार्वजनिक 
उपक्रम अपेक्षित भूमिका नहीं निभा सके । देश मे प्राकृतिक सस्ाधनों का अभाव नहीं 
है कितु वित्तीय ससाधनो ओर प्रोद्योगिकी के अभाव के कारण विवेकयूर्ण व्िदोहन नहीं 
हो सका ।ओद्योगिक विकास के अपेक्षित गति से नही बढने क कारण मानवीयू ससाधनो 
का भी उपयोग नही हो सका । भारत विश्व का बड़ा बाजार है । देश मे बुनियादी सामान 
का अभाव है । विदेशी निवेशक भारत के प्राकृतिक ससाधनो और विस्तृत बाजार के 
मनमाफिक दोहन के लिए प्रयारत है । अन्तराष्टीय वित्ताय सस्थाओ ने भारत को मिलने 
वाले रियायत्ती ऋणो मे भारी कमी कर दी है । जिससे विदेशी पूजी निवेश को ओर 
मुखातिब होना पडा है । विदेशी पूजी निवेश के क्षेत्र मे भी विश्व मय कड़ी प्रतिस्पर्धा 
है । गौरतलब है भारत विश्व के अन्य देशो के मुकाबले म कम पूजी निवेश आकर्षित 
कर सका है । विदेशों पूजी निवेश के मार्ग मे आधारभूत ढाचे का अभाव प्रमुख बाधा 
है + दोव्र औद्योगिक विकास के लिए बिजली दूरसचार संडके रेल परिवहन बदरगाह 
आदि अद्य सरचनात्मक क्षेत्र मे विकास की आवश्यकता है । 

विश्व फे बदलते आर्थिक परिदृश्य मे विदेशी निवेशकों विशेषकर बहुराष्ट्रीय 
निगमों के बढते आधिपत्य से बचने बेह लिए आतरिक पूजी निवेश को बढाने की महती 
आवश्यकता है । भारत मे हाल ही पूजी बाजार का व्यापक विस्तार हुआ है । बचत 
और विनियोग दर मे भी वृद्धि हुई है । बदले परिवेश म ओद्योगिक विकार की बढती 
डपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए विशिष्ट वित्तीय सरथाआं को कारगर भूमिका निभानी 
होगी । औद्योगिक विकास कौ गति को स्पृहणीय बनाने के लिए भारतीय औद्योगिक 
वित्त तिगम भारतीय औद्योगिक साख एवं वितियोग निगम भारतीय औद्योगिक विकास 
बैक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक भारतीय यूनिट 
ट्रस्ट, राज्यीय वित्त निगम आदि की भूमिका को प्रासगिक बनाने कौ आवश्यकता है । 
इन विशिष्ट वित्तीय सस्थाओ से उद्यागपतियों को ऋण प्राप्त करने मे भारी कठिनाई का 
सामना करण पड़ता है / ऋण स्वीकृति से अनावश्यक विलम्ब हांता है / वित्तीय सस्थाओ 
द्वारा प्राय जितना ऋण स्वीकृत किया जाता है उतना आवटित नहीं किया जाता है ॥ 
वित्तीय सस्थाओ की ऋण प्रक्रिया को सुगम बनाये जाने की आवश्यकता है । राज्य स्तरीय 
वित्तोय सस्थाओ को भी बदले परिवेश के अनुरूप ढालना होगा । 
औद्योगिक विकास मे विशिष्ट वित्तीय सस्थाओ का योगदान 

जीवन के विविध क्षेत्रो मे वित्त को आवश्यकता महसूस को जाती है शायद 
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ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जहा वित्त को जरूरत न पडती हो । उद्योगो के लिए तो वित्त 
प्राण है । उद्योग चाहे छोटा हो या बडा न्यून्राधिक वित्त की महत्ता है । वित्त के बिना 
काम नहीं चल सकता । जब उद्योग विकास को प्रारम्भिक अवस्था मे थे । स्वामी स्वय 
के साधना से ही वित्त सम्बन्धी जरूरत निष्पादित कर लेते कितु जैसे जैसे उद्योगो का 
आकार बढ़ता गया स्वामियो के ससाधन सामित पड़ने लगे । अब उन्हे वित्त सबधी 
बढतो आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य स्लोतो की ओर मुखातिब होना पडा है । 

वर्तमान ओद्योगिक युग मे विविध स्वरूपो के उद्योगो का तीत्र गति से विकास 
हुआ है वे उद्योग वित्त की प्राप्ति के लिए बहुधा पूजी बाजार पर निर्भर रहते हैं | विकसित 
राष्टो मे पूजी बाजार के मजबूत होने के कारण उद्योगो को पूजी प्राप्ति मे कठिनाई नहीं 
होती है । विकासशोल राष्टो मे स्थिति विपरीत होती है । बचते कम होने के कारण 
पूजी बाजार व्यापक नहीं हो पाता है । इन देशो मे अधिसख्य आबादी गरीब तथा अशिक्षित 
होती है बैंकिंग मे विश्वास कम ही होता है । हाल के वर्षो मे पूजी बाजार को बल 
अवश्य मिला है कितु यह तेजी मदी व अस्रामयिक झरको से प्रभावित होता रहता है। 
भारत म 99 92 की अतिम तिमाही पे शेयर बाजार मे अत्यधिक तेजी थी जैसे ही 
जून 992 मे प्रतिभूति घाटाले का पर्दाफाश हुआ मदी का दौर शुरू हो गया । 

औद्यागिक वित्त का अर्थ है उत्पादन के लिए मुद्रु के माध्यम से वास्तविक 
ससाधनो को जुटाना। आद्योगिक इकाइया को उत्पादन सबधो कायकलापो यथा इमारत 
तथा मशीन का सयोजन व इनकी मरम्मत कच्चा माल श्रमिकों की व्यवस्था आदि के 
लिए वित्त को आवश्यकता होती है । 

उद्योगा मे उत्पादन सबधी कार्यकलापो को सचालित करने के लिए तीन प्रकार 

के वित्त कौ आवश्यकता होती है 

१ . दोर्घकालिक वित्त इसके चुकाने की अवधि लम्बी होती है तथा इसका 
प्रयाग स्थायी सम्पत्तियो के निर्माण मे किया जाता है । 

2 मध्यकालिक वित्त इसे दीर्घकालीन वित्त से कुछ कम अवधि मे चुकाना 
होता है ! इसे मशानो के प्रतिस्थापन तथा मरम्मत के काम में खर्च किया 
जाता है । 

3 अल्पकालिक वित्त इसे अल्पावधि प्राय एक वष या इससे कम समय 
मे लौटाना पडता है । इस वित्त की आवश्यकता माल का स्टाक करने 
कच्चा माल खरीदने दथा मजदूरी आदि का भुगताव करने के लिए होती 
है ॥ 

आरत के औद्यागिक विकास ही नहीं करना बल्कि इस दिशा मे सतत्‌ आगे 

बढते बढते रहना भी है । अपने पैरो पर ही खडे नहीं होना अतर्राष्टीय परिवेश म प्रभावी 
भूमिका भी निभाती है । यह तेज गति से औद्योगीकरण द्वारा सभव है और औद्यागोकरण 


औद्योगिक विकास ओर विशिष्ट वित्तीय रुस्थाए 93 


औद्योगिक वित्त की समुचित व्यवस्था पर निर्भर है । भारतीय अर्थ व्यवस्था का विकास 
काफी कुछ सीमा तक ओद्योगिक विकास के साथ जुडा हुआ है ओर यह ओद्योगिक 
वित्त के बिना सभव नहीं है । 

स्वदेशी बेक महाजन तथा वाणिज्यिक बेक मुख्यत वाणिज्यिक वित्त से सरोकार 
रखते है । ये सस्थाए उद्योगो को सभी आवश्यकताएँ पूरा नहीं करती । अत ओऔद्योगक 
वित्त के लिए पूजी बागार ओद्योगिक बैक का सगठन आवश्यक बन गया इनके द्वारा 
ही वित्त को ओद्योगीकरण की ओर जोडा जा सकता है । 

छोटी छोटी बचतो के सप्रहण से पूजी निमाण सभव है । यह भरोसेमद तथा 
सस्थागत निवेश से आसानी से किया जा सकता है । भारत उद्योग धन्धो को दृष्टि से 
ही नहीं अपितु औद्योगिक सस्कृति की दृष्टि से भी पिछडा हुआ है । औद्योगिक वित्त 
'को बढावा देकर औद्योगिक सस्कृति को विकासानुकूल बनाया जा सकता ह॑ । भारत 
में तो औद्योगिक वित्तीय सस्थाए, बिच की कमी को दूर करने के लिए ही नहीं आयोजन 
के उद्देश्या को भी बढावा देने के लिए जरूरी है । 


बडे पेमाने के उद्योगे के लिए वित्त के स्रोत 


बडे पैमाने के उद्योगो के लिए वित्त प्राप्ति के स्रोत निम्नलिखित हे 

अश बडे उद्योगों द्वार पूजी की व्यवस्था प्राय अशो के गिगर्मन द्वारा को 
जाती है । भारतीय उद्योगो द्वारा पिछले कछ वर्षो से 70 रुपए के लघु मूल्य वर्गों के 
अशो का निगगन किया जा रहा ह । अशो के विविध प्रकारों मे साधारण व अधिमान 
अश मुख्य है । बाजार में तेजी के समय अशो द्वार पूजी को प्राप्ति बटो आसान होती 
है । कुछ प्रतिष्ठित कम्पनिया अपने अशो को प्रीमियम पर भी जारी करती है । बर्ष 
१992 में शेयर बाजार मे आयी ठेजा के कारण सभी बर्ग के विनियाजक पूत्ी बाजार 
मे विनियोग हेतु आकृष्ट हुए है । जून 992 मे प्रतिभूति घोटाले के उतागर होने के 
बाद शयर बाजार मे मदी का दौर शुरू हुआ । इस तरह की आशका नहा होने के कारण 
अनेक विनियोत्रको को भारी क्षति हुई । अशा के भावो म गिरावट का सिलसिला मई 
4993 तक जारी था । कई मेगा इश्यू को अपेक्षित अभिदान नहाँ मिला । 

अशधारी ही कम्पनी के वास्तविक स्वामी होते है । यह एक तरह से साहसी 
विन्ियोजक है । कम्प्रदी के सभी दापित्को के दिष्पाटन प्रश्चाज लाभ आशा ह्ात्ि प्र 
इनका ही अधिकार होता है ॥ 

ऋण पत्र ऋण पत्र किसी कम्पनी द्वारा जनता के लिए जारी किए गए बाण्ड 
है । ऋण पत्र भारतीय विनियोक्ताओ के बीच अशो की तुलना मे कम प्रचलित है । 
फिर कम्पनियों ने भी ऋण पत्रों द्वास पूजी सग्रहण मे अधिक रूचि नहीं दिखाई हैं । 
हाल हो के वर्षो मे छोटे विनियोक्ताओ को जो प्राय सीमित वित्तीय ससाधन के कारण 
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'कम अशो के लिए आवेदन करते ह अशो का आवटन सुगम नहीं होने के कारण परिवर्तनीय 
ऋण पत्रो मे विनियोग के प्रति स्पच बढी है । 

ऋण पत्रो मे ऐसे विनियोक्ता विनियोग करते हैं जो निश्चित आय चाहते है। 
ये किसी तरह को जोखिम नहीं लेना चाहते हैं । इन्हे प्राय परम्पयवादी निवेशकों की 
श्रेणी मे रखा जाता है । 

सार्वजनिक जमा इसका प्रयोग उद्योगो मे कार्यकारी पूजी उपलब्ध कसने के 
लिए किया जाता है । सार्वजनिक जमा राशि को किसी भी समय वापस लिए जा सकने 
के कारण यह एक अविश्वसनीय स्रोत है । इससे एकत्रित राशि से स्थायी परिसम्पत्तियो 
मे निवेश नहीं किया जाता है । 

बैंक ऋण वाणिज्यिक बैंक अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार उद्योगो को 
कार्यशील पूजी की व्यवस्था के लिए अल्पकालिक ऋण सुविधा प्रदान करते हैं ॥वाणिज्यिक 
बैंको के पास जमा कर्त्ताओं की शशि होने के कारण ये उद्योगो के अशो मे विनियोग 
करने से हिचकिचाते हैं क्योकि इन्हे जमाओ पर निश्चित प्रतिशत ब्याज देना पडता है। 
अशो मे जोखिम का भय है । वाणिज्यिक बैंक ऋण पत्रो मे निवेश कर अनिश्चितता 
'की स्थिति को दूर कर सकते हें । कितु ऋण पत्रों मे भी, आवश्यक नहीं जरूरत पडने 
पर बिक्री की जा सके भय की आशका रहती है । 

स्वदेशी बैंकर्स अतीत मे स्वदेशी बैंकर्स की भूमिका छोटे बड़े उद्योगों के 
लिए महत्त्वपूर्ण रही है ! ये छोटे बडे सभी उद्योगो को सकट से उबारने मे सहायक 
सिद्ध हुए हैं । अब वित्त को नवीन सस्थाओ के अस्तित्व मे आने के कारण इनका लोप 
हो रहा है । छोटे उद्योगो मे भी इनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण नहीं रही । ब्याज की दर 
अत्यधिक वसूलने के कारण इनसे प्राप्त वित्त की लागत बहुत बैठती है ॥ 

प्रबंध अभिकर्ता प्रणाली अतीत मे औद्योगिक वित्त के विकास स्रोतों के अभाव 
में औद्योगीकरण मे प्रबंध अभिकर्त्ता प्रणाली का वर्चस्व था । इसके अन्तर्गत व्यक्तियो 
का एक समूह स्वय के वित्त से उद्योगो को प्रारम्भ करने के साथ ही प्रबंध भी करता। 
ये एक फर्म के धन को अपने अधीनस्थ काम करने वाली अन्य फर्म के लिए प्रयुक्त 
कर लेते थे । इस प्रणाली मे अनेक दोष होने के कारण भारत सरकार ने 970 से इस 
चर रोक लगा दी । 


औद्योगिक वित्त के नए संस्थान : 


चतेमान परिप्रेक्ष्य में बड़े उद्योगा की बढती हुईं वित्त आवश्यकताओ के लिए 
उपर्युक्त साधनो के अपर्यात्त होने के कारण वित्त के अनेक नवीन सस्थान अस्तित्व में 
आए हैं, जिनके बारे मे सक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है * 


औद्योगिक विकास और विशिष्ट वित्तीय सस्थाए क्र 


भारतीय औद्योगिक वित्त निगम स्वतत्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात औद्योगिक 
वित्त अधिनियम 948 द्वारा भारतीय ओद्योगिक वित्त निगम की स्थायना की गई । निगम 
का मुख्य उद्देश्य भारत मे उपलब्ध औद्योगिक प्रतिष्ठानो को मध्यम दथा दीघकालीन ऋण 
सुविधा प्रदान करना है । निगम की भूमिका वतमान मे राष्ट्र के समूचे औद्योगिक विकास 
तक व्यापक कर दी गयी है । निगम के द्वारा सुविधा और सेवाए परियोजना वित्त वित्त 
सेवा व प्रगति सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही है । 

34 मार्च 999] तक निगम ने परियोजना वित्त और वित्तीय सवा के अतर्गत 
40,777 49 करोड रूपए की सहायता स्वीकृत थी जिसमे 3607 करोड रुपए औद्योगिक 
परियोजना के थे । वितरित सहायता की राशि 6569 90 करोड रुपए थी । 

भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम भारतीय औद्योगिक साख 
एवं घिनियोग निगम की स्थापना 955 मे एक सावजनिक कम्पनी के रूप में ओद्योगिक 
इकाइया को बढावा एवं सहायता देने के लिए को गई । यह भारतीय एव विदेशी मुद्रा 
मे सावधि ऋण उपलब्ध कराता है । इसके अतिरिक्त अशा व ऋण पत्रा का अभिगोपन 
अशो व ऋण पत्रों का क्रय तथा ऋणो क भुगतान को गार॒टी प्रदान करता है । 

मार्च 994 को निग्रम को चुकता पूजी 4 58 करोड रुपये थी । 37 मार्च 
१99] तक 3566 53 करोड रुपए सचयी परियोजना वित्त स्वीकृत की जिसमे 6)74 70 
करोड रपये विदेशी मुद्रा मे तथा 7394 84 करोड रुपए भारतीय मुद्रा मे थे । यह सहायता 
3386 कम्पनियों की 722 परियोजनाओं को दी गई । निगम द्वारा 4955 से मार्च 992 
तक 230 करोड़ रुपए को सहायता स्वीकृत की गई जिसमे से 2950 करोड रुपए 
वितरित किये जा चुके है । 

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यह औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 
१964 के अन्तर्गत स्थापित किया गया । उद्योगा को साख और अन्य सुविधा प्रदान करने 
'की यह एक प्रमुख वित्तोय सस्था है ।यह बडे औद्योगिक प्रतिष्ठाना को सीधे वित्तीय 
सुविधा प्रदान करता है तथा छोटे एव मझौले श्रेणी के उद्योगो को भो बैंक तथा राज्य 
स्तर की वित्तीय प्तस्थाओ के माध्यम से मदद पहुचाता है । बैंक की चुकता घूजी जो 
कि पूर्णत सरकार द्वारा स्वीकार की गई, 34 मार्च 99] को 703 करोड रपए थी । 
वध 4990 9॥ में भारतीय लघु उद्योग विकास चेक कही स्थापना की घाषणा कर भारतीय 
औद्योगिक विकास्न बैंक ने लघु एवं अतिलघु उद्योग के सम्बन्धित विभाग को पूर्ण रूपेण 
प्लिडबी को हस्तान्तरित कर दिया ॥ 

मार्च 7997 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 5867 करोड रुपए को 
सचयी सहायता स्वोकृत को जिसमे से 578 & कराड रुपए वितरित किये जा चुके है। 
वर्ष 4990-9] मे बैंक को 333 कराड रूपए का शुद्ध लाभ हुआ ॥ 

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को स्थापना भारतीय औद्योगिक 
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विकास बैंक की पूर्ण स्वामित्व सहायक सस्था के रूप मे भारतीय लघु उद्योग विकास 
बैंक अधिनियम, 989 के अन्तर्गत लघु पैमाने के उद्योगो को प्रगति वित्त एव विकास 
को एक ग्रमुख वित्तीय सस्था के रूप मे हुई । सिडबी ने अपना कार्य 2 अप्रैल 4990 
से प्राभभ किया । यह लघु उद्योगो को अन्य सस्थाओ जैसे राज्य वित्त तिगम, वाणिज्यिक 
बैंक, राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि के माध्यम से सुविधा प्रदान कर रहा है । 

राज्यीय वित्त निगम विभिन राज्य सरकारो ने लघु, मध्यम व कुटीर उद्योगो 
को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्यीय वित्त निगम अधिनियम 957 के अन्तर्गत 
राज्य वित्त निगम स्थापित किए । राज्य वित्त निगम की अधिकृत पूजी राज्यीय सरकार 
द्वारा न्यूनतम 50 लाख रूपए और अधिकतम 5 करोड रुपए के बीच निर्धारित को जाती 
है । 

राज्यीय वित्त निगम औद्योगिक फर्मों को 20 वर्षों तक की अवधि के लिए 
ऋण, पूजी बाजार मे जारी किए गए ऋणो को गारण्टी, अशो व ऋण पत्रो का अभिगापन 
औद्योगिक फर्मों द्वारा जारी ऋण पत्रा का क्रय आदि कार्य सम्पादित करते हैं । 

राज्यीय वित्त निगमो द्वार 97] और १988 के बीच 7870 करोड रुपए की 
वित्तीय सहायता दी गई | 

भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण बैक उद्योगो मे बढ रही रूग्णता पर निजात 
पाने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 977 में भारवीय औद्योगिक पुनर्निमाण निगम की 
स्थापना की । अगस्त 984 म भारत सरकार ने एक कानून पास कर भारतीय औद्योगिक 
पुनर्निर्माण निगम को भारतीय औद्योगिक पुत्रनिमाण बैंक मे परिवर्तन कर दिया । भारतीय 
औद्यागिक पुननिर्माण बेंक उधार एव पुननिमाण की प्रमुख एजेन्सी बनकर उद्योगो को, 
प्रौन्नत, पुनरूत्थान तथा विकास म सहायवा दे रहा है । वर्ष 987 88 मे बैंके ने उद्योगो» 
के आधुनिकीकरण विशाखन, नवीनीकरण व विस्तार आदि के लिए 390 करोड रुपए 
के सावधि ऋणा की स्वीकृति की । 

भारतीय यूनिट ट्रस्ट हाल के वर्षों मे भारतीय निवेशकों के बीच यूनिटें 
काफी लोकप्रिय हुई है । यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की स्थापना का मुख्य ध्यय लघु 
'निवेशको की बचतो को गतिमान करना काफो हद तक प्राप्त हो गया है । यूनिटो में 
निवेशका का धन सुरक्षित है, कर _रियायते हैं, निवेशक जब भी चाहे यूनिटो के बदले 
नकदी प्राप्त कर सकता है । अच्छा लाभाश व कई यूनिटो के सूची बद्ध होने के कारण 
निवेशकों का आकर्षण बढा है । 

भारत सरकार ने मध्यम आय वर्ग के विनियोक्ता कम्पनियों की हिस्सा पूजी 
मे अधिक से अधिक भाग ले सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया 
एक्ट 4963 के अन्तर्गत यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की स्थापना की । यूनिट ट्रस्ट का 
प्रमुख उद्देश्य मध्यम तथा निम्न आय वर्गों की बचतो को एकत्रित कर इसे देश में बढते 


औद्योगिक विकास ओर विशिष्ट वित्तीय सस्थाए भ्रग 


हुए ऑद्योगेकरण से प्राप्त समृद्धि के लाभा म॑ हिस्सा बढान के योग्य बनाना है । फरवरा 
993 मे भप्ततीय यूनिट टस््ट ने अपनी क्रियाओ म 29 वर्ष पूरे कर लिये हैं । वर्तमान 
मे ट्रस्ट द्वार 5 करोड इकाई धारिया को 22000 करोड रूपए की राशि का प्रबंध किया 
जा रहा है । 30 जून 3990 को यह राशि 77 500 कराड स्पए थी । 

भारतीय निर्यात आयात बैक भारतीय निर्यात आयात बैंक निर्यात व आयात 
के लिए वित्त जुटाने वाली सस्थाआ क काय का समन्वय करने वाली भारत की प्रमुख 
वित्तीय सस्था ह । इस बैंक की स्थापना एक जनवरी 982 को भारत के विदेशी व्यापार 
की प्रगति तथा वित्तीय सुविधाआ क लिए की । स्थापना क 8 वष के कायकाल म॑ 
जो कि 37 मार्च 4090 को समाप्त हुए, एक्जिम बक द्वारा 4 47 कराड रुपए की नियात 
काम्ट्रकट वित्त सहायता दी गइ । 3। मार्च 499 का बैंक की चुकता पूजी 256 80 
करोड रुपए तथा अधिकृत पूजी 500 कराड रुपए थी ! सचयी शुद्ध लाभ 444 करोड 
रूपए जा पहुचा । बेक का कुल सचय १20 45 कराड स्पए था । 

दृष्टिकोण ओद्योगिक वित क उपयुक्त वणन से स्पष्ट है कि भारत मे उद्योगा 
को वित ग्रदान करने के स्नोतो म स्वतत्रता उपरात भारी बदलाव आया है । स्वदशी बैक्‍्स 
तथा प्रबंध अभिकता प्रणाली की भूमिका प्राय लुप्त हा चुकों है । अब अशो का निगमन 
तथा विशिष्ट वित्तीय सस्थाआं की भूमिका मुखर हो गया है । किन्तु भारत का पूजी 
बाजार अभी पूृणरूपेण विकसित नहीं हुआ है इसम भारी उच्चावचन तथा अनिश्चितता 
के साथ अविश्वास भी बना हुआ है । प्राय विनियोक्ताआ क्यो आवटन रिफण्ड लाभाश 
हस्तान्तरण आदि मे काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है फिर कम्पनियों द्वार 
अपेक्षित लाभाश वितरित नही किए जाने के कारण विनियोजको को आकर्षक लाभ नहीं 
मिल पाता है । 

वित्त का विविध सस्थाआ स॑ ऋण सुविधा प्रात करना काफी पचीदगीपूर्ण है 
4 ऋण स्वीकृति म अवावश्यक विलम्व आम बात है । विद्यीय सस्थाओ द्वारा प्राय जितना 
ऋण रवीकृत किया जाता है उतना आवंटित नहीं किया जाता हे । 

देश से उद्योगों को वित्त की आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए जहा पूजी बाजार 
को मजबूत बनाना है वहा वित्ताय सस्थाओ का ऋण प्रक्रिया को सरल बनाए जान को 
महती आवश्यकता है | 


औद्योगिक विकास मे सलग्न राजस्थान स्तरीय सस्थाओ का योगदान 


राजस्थान अपने आधिक नियोजन के चार दशक उपरात भी ओद्यागिक क्षेत्र 
मे महत्त्वपूण भूमिका नही निभा सका है आज भो आद्यागिक दृष्टि से विकसित राज्या 
को तुलना मे काफी पिछडा हुआ है । यद्यपि सदियों से वारान पडा भूमि सजाव हा 
उठी है कितु औद्योगिक आधार पर दृष्टिपात करे तो चारा ओर निराशा ही परिलक्षित 
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हाता है जबकि राज्य खनिया का अवायबघर है कुछ खनिजा का उत्पादन तो केवल 
राजस्थान मे हा हाता है. आद्यामिक विकास हेतु वाछित एब प्राकृतिक ससाधन उपलब्ध 
है विभिन्न उद्यागा के विकास का प्रबल सभावनाएँ है । 

राजस्थान क साथ विकास क अधिकाश क्षेत्रा मे सौतेला व्यवहार किया जाता 
“हा हे चाह वह कन्द्र सरकार द्वारा ससाधना का आवटन हो या ओद्यागिक इकाइयो 
का स्थापना । प्रान्त के आद्योगिक पिछडेपन के लिए यहा जन्मे औद्योगिक घरानो ने 
भा कम महत्त्वपूण भूमिका नहा निभाइ ह इन्हाने अपनी पूजी को देश के अन्य भागों 
में विनियाजित करना लाभदायक समझा अपना मातृभूमि के लिए भी त्याग करना इन 
घराना न उचित नहा समझा अगर ये चाह ता रातारात राज्य का कायाकल्प कर सकते 
ह। 

अब राजस्थान अपने आद्यागिक विकास के प्रति सजग है । औद्योगीकरण की 
गति का ताब्र करन बास्ते निनी एवं सावननिक क्षेत्र क अनेक प्रतिष्ठान सतत प्रयत्रशील 
है । समापत आद्यागिक सस्थाए रानस्थान के सदियो क पिछडेपन पर प्रहार कर रहो 
है 

राजस्थान राज्य आद्यागिक विकास तथा विनियोग निगम लिमिटेड ( रीको ) 
यह राजस्थान क आद्यामिक विफास म सवाधिक महत्त्वपृण भूमिका निभाइ बाली सस्था 
है । रानस्थान सरकार न आद्यागिक पिछडपन को दूर करन क लिए वर्ष 969 मे रीको 
की स्थापना की । 

'वप १979 म राको स॑ राजस्थान राज्य खनित्र विकास निगम के अलग से स्थापित 
हा जान के पश्चात राका का कायक्षेत्र ओद्यागक विकास तक सामित हो गया । वर्तमान 
मे राको द्वारा पारयोतनाआ का चयन उनके लिए आशय पत्र तैयार तैयार करना खाका 
सुपरखा औद्यागिक शत्र का स्थप्म उद्याग्ग क लए आधारभूत सरचना का निमाण 
मध्यम व यड पमान के उद्यागा क जिए वित्तोय व्यवस्था विनियोजकों का आकपित 
करने क लिए आवश्यक सवाए उपलब्ध कराना आदि महत्त्वपूण कार्य सम्पन्न किए जा 
रहे ह । 

रीको सदुलित ओद्यागिक विकास जो कि आर्थिक नियोजन का महत्त्वपूर्ण 
उद्दश्य ह का पूरा करन म प्रयवशाल है । रीका मध्यम तथा बडे पैमाने के उद्यागां को 
अश सहभागिता ओर प्रत्यक्ष सहायता प्रटान करता ह । प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की उच्चतम 
सोमा ! 5 कराड र्पए है । सका ओर रानस्थान वित्त निगम सयुक्त रूप से किसी प्राजेक्ट 
की आवश्यकतानुरूप निधारित सामा से अधिक ऋण स्वीकृत करते है । निश्चित श्रेणी 
के उद्यमिया तथा इकाइया का भूमि की लागत पर छूट दी जाती है । 50 प्रतिशत छूट 
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क उद्यमिया १5 प्रतिशत शायरिक रूप से 
विकलागा तथा 20 प्रतिशत इलक्रानिक इकाइया को अधिकतम 4000 वग मादर तर्क 
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के भूखण्डो पर छूट दी जाती है । एक्स सर्विसमेन को 25 प्रतिशत छूट तथा भूखण्ड 
आवटन मे 2 प्रतिशत आएक्षित सुविधा उपलब्ध है । महिला उद्यमियो को 0 प्रतिशत 
की छूट दी जाती है । 

रोको न्यूज लेटर सितम्बर 992 के अनुसार राजस्थान मे 87 औद्योगिक क्षेत्र 
विकसित किए जा चुके हैं । औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है. अधिग्रहीत 
भूमि 27795 94 एकंड विकसित भूमि 8754 82 एकड नियोजित भूखण्डो को सख्या 
25854 विकसित भूखण्डो की सख्या 2085 आवटित भूखण्ड 220 उत्पादन में 
सलग्न इकाइया 9798 आदि । 

रीको राज्य सरकार के लिए सोने का अडा देने वालो मुर्गी सिद्ध हो रही है। 
वध 987 88 मे रीको का लाभ 27 49 लाख रुपए था जो अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 
१994 92 मे 840 64 लाख स्पए तक जा पहुचा । इससे पूर्व 989 90 में 307 2 
लाख रुपए व 4990 9॥ मे 448 23 लाखे रपए का लाभ हुआ । रीको ने वर्ष 4995 
%6 मे रिकार्ड $ 08 करोड रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है पिछले वर्ष कौ तुलना 
मे लाभ का प्रविशत 29473 प्रतिशत अधिक रहा है । 

राको की रूचि भूमि ग्रात करने व विकसित करने मे अधिक रही है । विकसित 
भूमि व आबटित भूमि के बीच अतराल है । औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना मे राजनीतिक 
हस्तक्षेप स्पष्ट नजर आता है राजनातिज्ञ अपने क्षेत्र मे ओद्योगिक क्षेत्र का स्थापना को 
प्रतिष्ठा का विषय मानते हैं । महत्त्वपूर्ण यह नहीं कि औद्योगिक क्षेत्रों की सख्या कितनी 
है बल्कि महत्त्वपूर्ण यह है कि औद्योगिक क्षेत्र स्थान विशेष कौ औद्योगिक जरूरता 
की कितना पूरा करते है औद्यागिक उत्पादन मे उसकी उपादेयता क्या है । आज अधिकाश 
विकसित किए गए औद्यागिक क्षेत्रों के हालाव यहा तक बदतर है कि ओद्योगिक क्षेत्र 
है मगर उद्योग नहीं उद्योग है तो उद्योग को चिमनिया से निकलने वाले धुआ नहीं अगर 
उद्योग चल भी रहा है तो आए दिन हडताल तालेबदी आदि को नौबत । 

सीको ऋण वितरण में आज देश की अग्रणी सस्था है सतोष की बात है. मगर 
इसके साथ गौरतलब तथ्य यह है कि आवंटित ऋण का सदुपयोग हो पा रहा है या नहीं 
कहीं ऐसा तो नहीं कि नौसिखिए उद्यमी ऋण को हडपने या सब्सिडी का लाभ वटारने 
के लिए ले रहे हो यदि नहीं तो फिर राजस्थान ऋण आवटन में अग्रणी के साथ 
ऑआद्योगिकरण मे अग्रणी क्या हाँ हैं ? 

राजस्थान बित्त निगम (आर एफ स्लरी) यह अति लघु, लघु व मध्यम 
पैमाने के उद्योगो को वित्तीय सहायत्य देने के लिए 7955 मे स्थापित किया गया था । 
'थह शक वेधानिक निगम है जिसे राज्य वित्त निगष अधिनियम 495 के अच्ठगत स्थापित 
किया गया । इसके प्रमुख कार्य अग्राकित है 

+ ओबद्योगिक इकाइयो को कर्ज व अग्रिम राशिया प्रदाव करना 


390 राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


2 औद्योगिक इकाइयो को कर्ज देने के मामले मे केद्धीय सरकार, राज्य सरकार 
या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
(आई एफ सी आई ) के एजेन्ट के सर्प मे कार्य करना, 

3 आऔद्योगिक इकाइयो द्वारा किए गए कर्जों की गारटी देना, अथवा इनके द्वारा 
जारी किए गए स्टॉक डिबेन्चर, शेयर व अन्य ग्रतिभूतियों को खरीदना, या उनका अभिगोषन 
करने मे योगदान देना तथा 

4 औद्योगिक इकाइया को सीड पूजी देना, बिक्रो कर को एवज मे ब्याज 
मुछ कर्ज, औद्योगिक सब्सिडो आदि देना ॥ 

राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की उच्चतम 
सीमा 90 लाख रुपये है । औद्योगिक इकाइयो को कुशलता से सेवा करने वास्ते समूचे 
राज्य मे 37 शाखा कार्यालय नथा 9 रीजनल कार्यालय है । ब्राच रीजनल कार्यालयो को 
75 लाख रुपए तक की ऋण स्वीकृति तथा 40 लाख रुपए तक का ऋण वितरण का 
अधिकार है । लघु उद्यमियो के लिए “एक खिडको स्कीम' है जिसके तहत टर्म ऋण 
तथा कार्यशील पूजी सहायता सुविधा प्रदान की जाती है किन्तु ऐसे प्रोजेक्ट को लागत 
20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनो चाहिए और कार्यशील पूजो की आवश्यकता ॥0 
लाख रुपए से अधिक नहीं हो । निगम सामान्य टर्म ऋण सहायता के साथ प्रोजेक्ट लागत 
के 5 प्रतिशत “सोफ्ट लान! नशनल इक्यूटी फण्ड स्कीम” के अन्तर्गत प्रदान किये जाने 
वाले लोन से अधिक नहीं होने चाहिए । महिला उद्यमियो के लाभ के लिए विशप योजना 
है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सेवा निवृत, रक्षा कर्मी, विकलागो को ब्याज 
की दर से छूट दी जाती है । निगम निश्चित श्रेणी के उद्यमियों को उद्योग स्थापना की 
प्रारभभिक अवस्था मे लघु उद्योग इकाइयो को प्रोजेक्ट लागत के 0 प्रतिशत, उच्चतम 
सीमा 5 लाख स्पए, सीड पूजी प्रदान करता है । 

आर एफ सी द्वारा व 4990-9] (जनवरी, 99] दक) मे 2088 इकाइयों 
'को 8 50 करोड रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया जिसमे से 56 00 करोड रुपए वितरित 
किए गए तथा 52 2॥ करोड रुपए के ऋण की वसूली इस अवधि मे की गई । 

निगम को 986-87 से लगातार लाभ होता रहा है । वर्ष 990-9॥ में 75 
करोड रुपए कर का प्रावधान करने के बाद निगम को 437 करोड रुपए का विशुद्ध 
लाभ हुआ । 
राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड ( राजसीको ) . इसको स्थापता जून 
4967 में एक सार्बजनिक सीमित दायित्व चाली कम्पनी के रूप मे कम्पनी अधिनियम, 
4956 के अन्तर्गत की गईं ।राजसीको अति लघु (टीवी), लघु उद्योग इकाइयो को सहयोग 
देता है । यह शिल्पियो दथा हैण्डीक्राफ्ट के उत्पादों को निर्यात करने के लिए महत्त्वपूर्ण 


औद्योगिक विकास और विशिष्ट वित्तीय सस्थाए पछत 


सस्था है । यह उचित कीमत पर लघु उद्योगो को दुर्लभ कचा माल उपलब्ध कराता 
है। 

राजस्थान कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड ( राजकॉन ) राजकॉन की 
स्थापना अखिल भारत पथा राज्य स्तरीय वित्तीय सस्थाओ और राजस्थान राज्य के विभिन्न 
लौड बैंकों द्वारा की गई । राजकान का प्रमुख कार्य विभिन्न परियोजनाओ की स्थापना 
के बे में परामर्श देना है । यह विभिन्न वित्तोय सस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने 
के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है । पिछडे क्षेत्रो और पिछडे लोगो के लिए आर्थिक 
विकास आधारित प्रोजेक्ट तैयार करता है । इसके अलावा यह औद्योगिक सम्भाव्यता 
सर्वेक्षण विभिन्न योजगाओ के लिए मूल्याकन बाजार सर्वे बाजार अध्ययन आदि कार्य 
भी करता है । हे 

उद्योग निदेशालय ( डी आईं 9 राज्य मे औद्योगिक विकास को सुनिश्चित 
करने के लिए प्रमुख सस्था है ।इसके सभी जिला मुख्यालयो पर आँफिस है जिन्हे जिला 
औद्योगिक केन्द्र (डी आई सी) के नाम से जाना जाता है । अलवर नागौर सिरोही 
बाड़मेर गगानगर याली सवाई माधोपुर जिलो मे उप जिला उद्योग केन्द्र भी है ।निदेशालय 
जिला उद्योग केद्गो के लिए वार्षिक कार्यकारी योजनाएँ बनाता है लघु व शिल्पकारो 
की इकाइयो का पजीकरण करता है । स्थानीय साधनो का उपयोग करके रोजगार सवर्धन 
ब विकास में प्रादेशिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है । 

सार्बजनिक उपक्रमो का ब्यूरो (बीपीई) इसका सुख्य कार्य सभी 
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के कार्यों को समीक्षा तथा मूल्याकन करना प्रबंध व 
'तकनोलाजी मे सुधार के उपाय सुझाना कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि है । 

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान मे खादी आर प्रामोद्योग 
के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राजस्थान 
खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन राज्य विधान सभा द्वात़ पारित राजस्थान खादी तथा 
ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम १955 के अन्तर्गत अप्रैल 955 मे किया गया। 

बोर्ड के उद्देश्य एवं कार्य निम्नाकित है 

4 खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास की योजना बनाना 

2 कार्यक्रम सगठित करना ओर उनको क्रियान्विती करना 

3 निम्न आय वर्ग के लोगो एंव कारीगरा को खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से 
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना 

4 काशयरों को प्रशिक्षण देना 

5 कच्चे माल की व्यवस्था तथा तैयार माल का विपणन करना 

6 कारीगरो मे सहकारी भावना को विकसित करना आदि ॥ 

राज्य स्तरीय सस्थाओ के अतिरिक्त अन्य राष्टीय स्वर की सस्थाए यथा भारतीय 
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औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम, भारतीय औद्योगिक 
विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक आदि भी उद्योगों को वित्तीय सुविधा 
उपलब्ध कराती है, कितु अखिल भारतीय वित्तीय सस्थाआ ने राजस्थान को बहुत कम 
वित्तीय सहायता प्रदान को है $ 

वर्तमान मे भारत के बदलठे आर्थिक परिदृश्य मे राजस्थान मे औद्योगिक विकाम 
की गति से तेज होने की आशा है । राजस्थान आज अपनी औद्योगिक सभावना का 
अधिकाधिक लाभ उठाने बास्ते दृढ़ प्रतिज् है । अत अखिल भारतीय वधा राज्य स्तरीय 
सस्थाओ पर ओद्योगिक विकास के लिए अधिक वित्तीय सहायता मुहैया! कराने को 
जिम्मेदारी आयेगी । आशा की जानी चाहिए ये वित्तीय सस्थाएं अपने ससाधनों मे जरूरत 
के मुताबिक बृद्धि कर वित्त को समुचित व्यवस्था कर सकेगी 


अध्याय १2 


सवाई माधोपुर का 
औद्योगिक विकास 








एतिहासिक विश्लेषण 


सवाई माधोपुर की उद्यागो को दृष्टि से दयनाय स्थिति है ।यहा चद औद्यागिक 
परियोजनाएँ है जो जिले का विकाप्त की राह दशाने म असमथ है ।सप्ताधनो का उपलब्धता 
की दृष्टि से तो स्थिति बेहतरीन है कितु विकास क वास्त जिला सदेव तरसत्ा रहा है। 
सदैव उपेक्षा का शिकार रहा है । अनेक प्रहिष्ठित परियोजनाएं यहा स तथाकथित कारणा 
से पलायन कर गई । कुछ परियाजनाए ता इतनी महत्त्वपूर्ण थी यदि बे यहा स्थापित 
होती तो सवाई माधापुर का नाम हरेक ओद्यागिक जुबान पर होता । उपेक्षित सबाइ माधापुर 
मे केवल रणधम्भार नेशनल पाक है जिसके हालात भी बेहतर वहां जिसके कारण 
अन्तएष्टीय स्तर पर इसकी पहयान बनी हुई है । फाई प्रभावा परियातता जिले मे दराष्टगाचर 
नहीं होती । प्रतिष्ठित जयपुर उद्याग लि० अनक वर्षो से बद पडा है । यदि सरकार 
विकास में भागीदार बने उद्यमो आकषित हो ता सवाई माधापुर म॑ आद्योगिक विकास 
को पर्याप्त सभावनाए है । यहा सशक्त अद्य सरचना हे कृषि उत्पाद है खानज सम्पदा 
भरपूर है विस्तृत भू भाग है । यहा के वार्शिंदा को उद्यमियों का ठसुकुता से प्रतीक्षा 
है। 

बन सम्पदा को दृष्टि से तो स़बाइ माधोपुर जिला अपना विशेष स्थान रखता 
है । जिले के कुल भौगोलिक भाग का 25 प्रतिशत स अधिक दनो से आच्छादत है। 
जिले म॑ मत्स्य विकास की अच्छो सभावगाए है वतमान म तिले के 5000 हैकक्‍्टर चल 
क्षेत्र मे मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है | वष 988 का पशु गणना के अनुसार 
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जिले मे 7707 लाख पशु थे । अत. जिला प्रकृति द्वारा प्रदत उपहारो की दृष्टि बहुत 
हो धनी है । 
सवाई माधोपुर जिले मे प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा और प्रबल सभावनाओ के 
बावजूद औद्योगिक विकास का मार्ग समुन्नत नही हो सका है । अतीत मे सवाई माधोपुर 
के लिए प्रस्तावित तेल शोधन परियोजना का पलायन मथुरा हुआ । हाल ही बडी लागत 
बाली गैस आधारित खाद स्रयत्र का पलायन कोटा हो गया । अभी भी परियोजनाओं 
के पलायन का क्रम जारी है । जिले मे लघु एवं कुटीर उद्योगो में हाथकरघा, वस्त्र, 
चमडे के जूते, बीडी निर्माण लुहारी, कुम्हारी आदि की इकाइया है यदि यहा की उपलब्ध 
सभाववाओ का भापूर उपयोग किया जाए तो सवाई माधोपुर मे तीव्र औद्योगीकरण का 
मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है । 


जिले मे आधारभूत सरचना : 


आधारभूत सरचना के अन्तर्गत विद्युत, सिचाई सडक, रेल, सचार, शिक्षा 
स्वास्थ्य बेकिंग पेयजल आदि की स्थिति का अध्ययन किया जाता है । किसी भी क्षेत्र 
के तीव्र आर्थिक विकास के लिए सुदृढ अद्य, सरचना का होना अत्यावश्यक है । क्षेत्र 
विशेष मे इन सुविधाओ के अनुकूल होने पर उद्यमी विनियोजन हेतु अधिकाधिक आकर्षित 
होते हैं । 

सवाई माधोपुर जिला रेल परिवहन को दृष्टि से राजस्थान का समृद्ध जिला 
है । जिले कौ आधारभूत सरचना को अग्राकित शीर्षक मे दर्शाया गया है :- 

विद्युत . आधारभूत सरचना मे विद्युत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है, इसका 
विकास करके कृषि तथा औद्योगिक विकास की गति को त्वरित किया जा सकता है। 
सवाई माधोपुर में वर्ष 7986 87 के अत मे विद्युतीकृत गाँवो व कस्बो की सख्या 690 
थी वर्ष 4987-88 मे 367 गाँवो मे 4988-89 मे 64 गाँवो के विद्युतोकरण से 988- 
89 के अत म॑ 422 गाँव/कस्बे विद्युतीकरण हो चुके थे । 

सवाई माधोपुर मे विद्युत आपूर्ति हेतु सब स्टेशनों की सूचना : 








क्रस जोएसएस वर्तमान सब स्टेशन ग 
34 सवाई माधोपुर 2 4002 5 एमबीए 332 के बो/7] के वी 
2. गगापुर सिटी 30002 5 ”” १32 के वी /33 केची 
3... हिन्डौन 70025 732 केवी /33 के वी 
4... मण्डावर 4 625 / १32 के वी /33 केची 
2 0025 १32 केबी/33 के वी 
5. करौली 432 के वो ग्ड सए0 स्टेशन 


4 मई १994 से चालू 
स्त्रोत जिला याजना सवाई माधापुर 
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रेल सुविधा 


सवाई माधोपुर जिला पश्चिमी रेलवे को बम्बई-नई दिल्‍ली बडी रेल लाइन 
पर स्थित है । इस जिले के सवाई माधोपुर, गगापुर सिटो, हिन्डौन सिटी कस्त्रे मुख्य 
लाइन के समीष होने के कारण बडी रेल लाइन के स्टेशन भी है । जिले मे कुल 488 
किमी रेल लाइने बिछो हुई है और १8 रेलवे स्टेशन है जिनके नाम इस प्रकार है 
कुस्तला, सवाई माधोपुर, रणथम्भौर, मखौलो, मलारना, मीमोदा, नारायणपुर टटवारा, 
लालपुर उमरी, गगापुर सिटी, छोटी उदेइ, पीलोदा, खण्डीप, श्री महावीर जी, हिण्डौन 
प्विटी, फतेहसिह पुरा, देवपुरा, चौध का बरवाडा, ईसरदा (ये तीनो स्टेशन सवाई माधोपुर- 
जयपुर रेल मार्ग पर स्थिति है । 

सवाई माधोपुर को ब्रोडगेज के माध्यम से जयपुर से भी जोड़ दिया गया है। 
जोधपुर तक सीधी रेलसेवा सुलभ है । जिले को भविष्य मे अन्य प्रमुख शहरों से भी 
जोडने की योजना है । अत: यह कहने मे कतई सकोच नहीं कि सवाई माधोपुर जिला 
रेल सुविधा सबधी अद्य, सरचना को दृष्टि से बेहद समृद्ध है । 

सिचाई सवाई माधोपुर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 052703॥ हैक्टर 
है । इसके करोब 47 59 प्रतिशत क्षेत्र मे खेती होती है । जिले मे औसतन 546 57 
हजार मिलोयन क्यूबिक फौट जल उपलब्ध है जिसमे से करोब 62 36 हजार मिलीयन 
क्यूबिक फीट जल को उप्रयोग मे लाने हेतु योजनाएं सिचाई विभाग द्वारा बनायी गई 
है । 

सिचाई निर्माण खण्ड सवाई माधोपुर के अधीन 709 सिचाई के तालाब है जिनमें 
से 09 तालाब १02 हैक्टर से अधिक क्षेत्रफल मे सिचाई सुविधा उपलब्ध करवा रहे 
हैं ।नहरो द्वारा सिचाई करने वाले तालाबो की कुल भराव क्षमता 72732 मिलोयन क्यूबिक 
फीट है । जिनसे सामान्य वर्ष मे 5054 हैक्टर क्षेत्र में सिचाई की जा सकती है । कुल 
सिचाई योग्य क्षेत्रफल 84375 हैक्टर है । जिले मे सिचाई सुविधाओं के विस्तार एव 
सिचित क्षेत्र मे वृद्धि किए जाने हेतु कई सिंचाई योजनाओं पर कार्य चल रहा है । 

जिले में मध्यम एवं लघु सिचाई परियोजनाओं को क्षमता 39978 हैक्टर है 
इसमे मध्यम सिचाई योजनाओं की क्षमता ३6425 हैक्टर एव लघु सिचाई योजनाओ 3553 
हैक्टर है । सर्वाधिक सिचाई क्षमता सवाई माधोपुर तहसील से मोरेल सिचाई परियोजना 
की हैं जिसको क्षमता 2393 हैक्टर है ॥ करौली स्थित पाचना आधुनिकृत सिचाई परियोजना 
है जिसको सिचाई क्षमता 8787 हैक्टर है ॥ 

वर्ष 7988-89 में सवाई माधोपु( में सिद्राई परियोजनाओ पर २६7 76 लाख 
रुपए व्यय किया गया । मध्यम सिचाई परियोजनाओं पर 276 २2 लाख रुपए, आधुनिक 
परियोजनाओं पर 45 52 लाख रुपए तथा लघु सिचाई परियोजनाओ पर 6 02 लाख रुपए 
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का व्यय हुआ । राज्य योजना के अन्तर्गत सिचाई परियोजनाओ की सख्या 3 थी तथा 
चल रही लघु सिचाई योजना को सख्या एक थी । 

लघु सिचाई परियोजनाआ पर वर्ष 4988 89 मे स्टेट प्लान नान टी एडी के 
अन्तर्गत 6 02 लाख रुपए खर्च किए गए । एन आर ई दी के अन्तर्गत 664 लाख 
रुपए तथा आर एल ई जी पी के अन्तर्गत 76 33 लाख रुपए खर्च किए गए ॥ 

सचार सुविधा वर्ष 4984 मे जिले के 27 गावो मे सचार सुविधा एवं 500 
गावो म डाक व तार सुविधा उपलब्ध थी शेष 263 गावो मे से 584 गाव ऐसे थे 
जो सचार सुविधा युक्त गावो के स्थानां से 5 किलोमीटर से कम दूरी पर थे । इसी प्रकार 
733 गावो मे डाक व ठार की सुविधा 5 किमी से कम दूरी पर उपलब्ध थी ॥ 

'विगत वर्षों मे जिले में अन्य सचार सुविधाओ का काफी विस्तार हुआ है । 
वर्तमान मे प्रत्येक गाव मे प्रतिदिव डाक वितरण की व्यवस्था है । वर्ष 978 79 में 
4१4 पोस्ट आफिस थे जो 4988 89 मे बढकर 49 हो गए । 978 79 मे जिले में 
एक ही हेड पोस्ट आफिस था लेकिन वर्तमान मे 3 हेड पोस्ट आफिस सवाई माधोपुर 
गगापुर सिटी व हिडौन सिटी मे कार्यरत है । वर्ष 988 89 मे जिले मे 29 टेलीफोन 
'एक्सचेज थे । जिला मुख्यालय सहित करौली गगापुर हिण्डौन उपखण्ड मे एस ये डी 
आइ एस डी सुविधा उपलब्ध है । 

चिकित्सा वर्ष 4988 89 मे जिले मे राजकीय चिकित्सा सस्थाओ में 27 
डिस्पेन्सरीज 32 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र 3 एम पी डब्लू सेन्टर्स दथा 3 सामान्य थे 
कुल 65 सस्थाए थी । इनके अलावा एक हॉस्पिटल तथा एक डिस्पेन्सरी अन्य विभाग 
द्वारा नियत्रित थे । 

वर्ष 4988 89 में जिले मे चिकित्सा विभाग द्वारा नियत्रित अस्पतालों में 
आधुनिक चिकित्सा का शैद्याओ की सख्या 668 थी तथा अन्य विभागो के अस्पताल 
तथा नित्री क्लीनिक से 29 शब्याएँ थी कुल 697 रोगी शबूयाएँ थी । चिकित्सा विभाग 
द्वारा नियत्रित अस्पतालों में टी वी को 20 आइसोवेशा कौ 6 मेटरनिटो को 44 आइज 
की 4 पी एच सीज म 36 सामान्य मे 260 एमसी डब्लू सेन्टर्स मे 48 शयूयाए थी। 
जिले मे सजकीय चिकिसालयो के अलावा आयुर्वेदिक और यूनानी सस्थाए भी है ॥ 
वर्ष 988 89 मे इन अस्पलाता की सख्या 3 थी जिनमे 5 शबूयाए थी । कुल 778 
डिस्पेन्सरीज थी । 

बैंकिंग सवाई माधोपुर म बैकिग सुविधा जनसख्या के अनुपात मे सतोषजनक 
है । भारतीय रिजर्व बेक के मानदण्ड के अनुसार यह औसत ]7000 व्यक्ति प्रति बैंक 
शाखा है । जिले म औसतन एक वाणिज्य व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 75358 व्यक्तियों पर 
एवं सहकारी बैंको को सम्मिलित करते हुए 2093 व्यक्तिया पर एक बैंक है । जिले 
'म॑ औसतन एक वाणिज्य व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 405 वर्ग कि भी क्षेत्र को कवर करता 
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है, जबकि सहकारी बैको को सम्मिलित करते हुए यह औसत 80 वर्ग किमी प्रति बैक 
आता है | 

लीड बैंक योजना - सवाई माधोपुर की लीड बैक बेक ऑफ बडौदा है । 
बैक ससाधनों को चेनलाइज करने के क्रम मे प्राथमिक क्षेत्रों हेतु जिला साख योजना 
बनाई जाती है जो विभिन्न व्यावस्षायिक बैंक शाखाओ और ग्रामीण बेको के अधीन सेवा 
क्षेत्र अप्रोच विचार पर आधारित होती है । इसमे अन्य वित्तीय सस्थाआ जैसे केन्द्रीय 
सहकारी बैंक, ग़जस्थान वित्त निगम आदि की ऋण योजनाओ को भी सम्मिलित किया 
जाता है । योजना जिले कौ आवश्यकता के अनुरूप बनाई जाती है । 

आजास व्यवस्था जिले मे आवासीय व्यवस्था निजी और चैयक्तिक स्तर पर 
करनी होती हे । राजस्थान हाऊसिग बोर्ड ने सवाई माधोपुर मे गृह निर्माण कार्य शुरू 
कर दिया है ।+ 

वर्ष 988 89 मे निम्न आय वग के लिए 4 50 लाख रुपए के ऋण आबटन 
तथा 5 आबासो का निर्माण किया गया । मध्यम आय वर्ग के लिए 2 60 लाख रुपए 
का ऋण आवटर्न तथा ? आबासो का निर्माण करवाया गया । कमजोर आय बग के लिए 
कोई ऋण आवंटन एवं आवास का तिर्माण नहीं किया गया । 


जिले मे बड़े पैमाने के उद्योग : 


बडे पैसाने के उद्योगों में सवाई माथोपुर म॑ जयपुर उद्योग लिमिटेड है । यह 
उद्योग पोटलैण्ड सीमेट का उत्पादन करता है तथा भारत एवं सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वो एशिया 
'का सबसे बडा प्लाट है । यह 948 मे प्राइवेट लिमिटंड कम्पनी के रूप मे स्थापित 
हुआ, तदन्तर 955 मे पब्लिक लिमिटेड कम्पनी मे परिवर्तित हो गया । 948 मे प्रारभिक 
पूजी विनियोग 90 करोड़ रुपए था ॥ फैक्ट्री का पहला प्लाट 953 मे प्राधिकार हुआ 
जिसकी क्षमता 500 टन प्रतिदिन थी । इसमे उत्पादव 953 मे प्रारभ हुआ । दो और 
घ्लाट प्रत्येक को क्षमता 600 टन प्रतिदिन 7956 तथा 7957 म स्थापित हुए तथा एक 
और चौथा प्लाट 750 टन प्रतिदिन क्षमता का 7959 से स्थायित हुआ । जयपुर उद्योग 
लिमिटड की सस्थापित क्षमता 8 55 लाख टन सीमेट प्रति वर्ष है जो यह देश में सर्वाधिक 
है चार प्लाटो मे 4 क्‍्लीन्‍्स 4 रॉ मिल्स, 4 सीमेट मिल्स 4 पैकिंग मशीन तथा दो 
कैशर है । वर्ष 973-74 मे अधिकृत पूजी 5 करोड रुपए तथा चुकता पूजी 3 75 करोड 
रुपए थी । 

सवाई माधोपुर मे काफी मात्रा मे उपलब्ध उच्च ग्रेड लाइम स्टोन फैक्ट्री को 
प्रमुख कच्चा माल उपलब्ध कराता है । “'क्वारी जो कि उपक्रम के द्वारा सचालित है 
'फलौदी और काजराखो के पास स्थित है, सवाई माधोपुर से 25 से 30 किमी दूर है। 
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अन्य कच्चा माल “जिप्सम बीकानेर जिले से प्राप्त किया जाता है और ब्लास्ट फर्नेस 
स्लेग पैकिंग सामग्री के अलावा भिलाई स्टील प्लाट से प्राप्त किया जाता है । 
कम्पनी के पास फैक्ट्री की मशीनो को चलाने तथा लाइम स्टोन के विदोहन 
के लिए स्वय का बिजली उत्पादन के लिए पावर हाउस है । विद्युत कौ आवरिक अतिरिक्त 
आपूर्ति के लिए खग्ी राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से की जादी है । 
फैक्ट्री मे कच्चे माल की मात्रा और विद्युत उपभोग तथा श्रम नियोजन की 








स्थिति अग्राकित ठालिका में दर्शायो गई है : 
वर्ष लाइमस्टोग. जिप्सम्म स्‍लय॑ विद्युत श्रमिकों की सख्या 
(खत) (ख) (27). उप्श्रेय. वर्क्स मराइनस 
(लाख 
यूनिट) 
4990-72. ॥7492 48029 70324. 2386. 740 
7-72. 997860 बाउ20.. ब#क_्ष॒. छ076... 2427... 7776 
7972-73. 700822 47545 94288... 2343. ॥772 


7973-74 72955 35579... 7630 823 53 248. 7675 
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स्लाट में लाइमस्टोन के उपभीग की मात्रा घटती बढती रही है । वर्ष 970- 
77 में लाइम स्टोन का उपभोग 4372 टन था जो घटकर 973-74 मे 79985 
डव ही रह गया । जिप्सम का उपभोग सतत्‌ बटा, यह 970-77 से 48029 टन से 
'घरकर १973-74 में 35579 टन रह गया ॥ स्‍्लेग का उपभोग ॥973-74 में 7630 रन 
रहा । 

वर्ष 490-7। में विद्युत उपभोग 053 24 लाख यूत्रिंट था, इसके बाद के 
वर्षों में घटा, 973-74 में विद्युत उपभोग घटकर 823 53 लाख यूत्रिट रह गया । 

फैक्ट्री मे काफी माज्ञा मे श्रमिक नियोजित है । वर्ष 997-72 मे चर्क्स तथा 
माइन्स को मिलाकर 4737 व्यक्ति रोजगार प्राप्त किए हुए थे यह सख्यां घटकर 7973- 
74 में 3963 रह गईं । 

'कम्पतरी सुख्यतया ओडीनरी पोर्टलेण्ड सीमेट (ओ पी सी ) का उत्पादन करती 
है यद्यपि यह स्लेय सीमंट, पोजालेगा सीमेट तथा रेपिड हाडेनिग सीमेट का भी थोडी 
मात्रा मे उत्पादन करती है । वई 953-54 और 954-55 के दौग़न सीमेंट का उत्पादन 
क्रमश 726533 टन और 726257 रन था । 
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विभत्‌ वर्षों मे सीयेट का उत्पादन आगे तालिका मे दर्शाया गया है । 
(उत्पादन टनो में) 








बर्ष ओपीसी स्लेग सीमेट 'पोजालना _ रेपिड हाडेनिय 
सीमेट सीमेट 
वशाणप्ता 800460 सु हे स्ड्किा 
वक्रानार 680530 जरच्यय ्ट डबल 
प972-73 69572 न्‍+ ज- 2768 
१973-74 535१59 75583 #4:॥॥॥ 736 
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तालिका से स्पष्ट है कम्पनी मे सीमेट का उत्पादन सत्तर के दशक के प्रारभ 
मे काफ़ी तेज गति से गिरा । 4973 74 मे 7970 7) की घुलक मे लगभग 33 प्रतिशत 
कम उत्पादन हुआ ॥ वर्ष 973 74 मे ओ पी सी का उत्पादव 535759 टन, स्लेग सीमेट 
25983 टन पोजोलगा सीमेट 237 टन तथा रेपिड हाडेनिय सीमेट 736 टन उत्पादन 
हुआ । 

फैक्ट्री के द्वारा उत्पादिव सीमेट का विक्रय एवं वितरण सीगेट निमत्रक, भारत 
सरकार के मार्ग दर्शन ये राजस्थान, हरियाणा, पजाब, जम्पू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश 
दिल्‍ली और चण्डीगढ आदि क्षेत्रा मे होता है । राजस्थान यें बिक्री वर्ष 7972 में 76 4 
प्रतिशत 4973 में 44 प्रतिशत तथा 7974 से 427 ग्रतिशत थी। 

जयपुर उद्योम लिमिटेड के कारण सवाई माधोपुर औद्योगिक जगत में पाथक 
पहचान रखता है 4 इस उद्योग के कारण हो सवाई माधोपुर जिला केन्द्र सरकार द्वारा 
राजस्थान में चयनित 46 औद्योगिक दृष्टि से पिछडे जिलो को श्रेणी में नहीं आ सका 
है । साह्‌ जैन ग्रुप द्वारा स्थापित इस प्लाट मे सर्वप्रथम 8 अप्रैल 953 को उत्पादन 
का श्री गणेश हुआ तदन्तर प्रगति के विविध आयाम स्पर्श किए । 

जयपुर उद्योग का वर्ष 4985-86 से सबधित विवरण निम्नाकित है 





लाइसेसिंग क्षमता 8 लाख १8 हजार 800 रन वार्षिक 
स्थापित क्षमता 8 लाख 5५5 हजार टन वार्षिक 
प्रोजेक्ट लागत (985-86) 4383 07 लाख रुपए 

विनियोग 

॥ कुल सकल स्थायी विनियोग १399 32 लाख रुपए 

2 कुल शुद्ध स्थायी सम्पत्ति 35 68 लाख रुपए 

कार्यशील पूजी १7793 लाख रुपए 


रोजगार 4055 कामयार 
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उत्पादन (985 86) 44]336 टन 
उत्पादन को कीमत 5836 49 लाख रुपए 
केन्द्र सरकार को कर अदायगी 4262 04 लाख रुपए 
राज्य सरकार को कर अदायगी 52255 लाख रुपए 
विद्युत माग 026 लाख यूनिट 





ज्लोत जिला उद्योग केन्द्र सवाई माधोपुर 


जयपुर उद्योग लिमिटेड मे वर्ष 987 से उत्पादन बद है । यह सवाई माधोपुर 
जिले के लिए दुर्भाग्य तथा प्रान्तर के लिए एक बड़ी औद्योगिक क्षति है । प्लाट को बद 
हुए मो वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका है । सरकार और बडे उद्यमी आखे 
मूदे हुए है । इस प्लाट मे यथाशीघ्र उत्पादन चालू नहीं करना सवाई माधोपुर की जनता 
के साथ खिलवाड़ है । 

राजस्थान सरकार ने जयपुर उद्योग लिगिटेड को वर्ष 4977-78 मे इसके प्र्व॑तको 
से अपने अधीन लिया था । ग़ज्य सरकार जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा छोडो गई भारी 
वित्तीय देनदारियों के नीचे दबो हुई हैं। 

सवाई माधोपुर मे स्थित देश के सबसे पुराने सीमेट कारखाने को इसके प्रवर्गक 
साहू जैन ग्रुप ने खस्ता हालत होने के बाद राज्य सरकार को सोप दिया था । इस खस्ता 
हाल कारखाने के लिए खरीददार दूढने के लिए सरकार के प्रयास मई 994 सफल नहीं 
हुए है । 

जयपुर उद्योग की किताबो में जून 987 तक जहाँ 3255 करोड रूपए का 
घाटा था, वहो इस पर एक करोड पाच लाख रूपए के वेतन भुगताब कौ जिम्मेदारी थी। 
इसके अलावा इसे पजाब नेशनल बैंक को 37 करोड और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को 
१5 करोड़ का भुगतान था । 

'कारखान को मशौनरी काफो पुरानी हाने से चुक गई है और इस पर एक हजार 
से अधिक दौवान फौजदारी और राजस्व मामले चल रहे है । भारतीय स्टेट बैक द्वारा 
केश क्रेडिट सुविधा बद कर दिए जाने के कारण यह उद्योग जुलाइ 4987 से बद है। 
एक जनवरी 994 तक उसमें 2) अधिकारी एवं 2823 श्रमिक कार्यरत थे | बिडला 
घने सहित कई औद्योगिक प्रतिष्ठाना ने इस उद्योग का सर्वे किया है और इसके वित्तीय 
कागजाते; कौ जाच पडताल की है इन सभी ने इस उद्योग को हाथ लगाने से 'इकार 
कर दिया है । इनको राय यह है कि कम से कम 20 करोड रूपए की पूजो लगाए 
बिना इस उद्योग को चलने लायक स्थिति में नहीं लाया जा सकता है । 

राज्य सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पतिया (विशेष प्रावधान) अधिनियम 985 
कय सहारा लेकर इसे रूणण घोधित कर दिया है । औद्योगिक पुननिमाण ब्यूरो इस उद्योग 
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कौ क्षमता पर एक रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है, जो इडस्ट्रियल रिहेबिलिटेशन बैक 
ऑफ इण्डिया ने तैयार को है । फैक्ट्रो के युनःसस्थापन/युन-चालन का मामला 
बो आई एफ आर के विचाराधीन है । 

उद्योग के घाटे में चले जाने के कारण . वर्ष 4987 से बद पडी इस सीमेट 
फैक्ट्री के घाटे मे चले जाने के लिए बी आई एफ. आर ने कई कारण गिनाए है इनमे-- 

+ बिजलो की अपर्यात्त सपलाई 
बोल्टेज मे गड़बड़ी 
'कोयले की घटिया क्वालिटी 
राज्य विद्युत मण्डल ह्वारा लागू पचास से अस्सी फोसदी बिजली कटौती 
यातायात की सुविधाओ का अभाव 
कार्यकारी यूजी मे हास से कम्पनी मे विकट तरलता को स्थिति 
कारखाने के बार-बार बद होने से उत्पादन मे गिएवट 

8 स्थापित क्षमता का उपयोग कम होना 

कारखाने की स्थापित क्षमता का उपयोग वर्ष 986-87 मे 52 3॥ फीसदी 
रहा, जबकि इस समय सीमेट उद्योग का औसव क्षमता उपयोग अस्सी से पिच्चासी फीसदी 
थी । 


अर ऊ छा >> ७ 


9 साढ़े पाच हजार मजदूरी वाली इस फैक्ट्री में युनर्वास योजना मे मजदूरों 
के लिए कोई रकम नहीं रखी गई है आदि कारण मुख्य है । 


भारतीय औद्योगिक पुनर्निभाण बैंक की रिपोर्ट : 


भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक (आई आर बो आई ) ने सचाई माधोपुर 
स्थित सीमेंट फैक्ट्री के बारे मे रिपोर्ट दी है उसमे कहा गया है कि इस कारखाने को 
चलाने में बहुत बडी बाधा नहीं है तथा कुछ वित्तीय सहूलियव मिल जाए तो पहले साल 
से ही यह लाभ कमाने लायक हो सकता है । आई आर बी आईं ने यह रिपोर्ट ब्यूरो 
ऑफ इडस्ट्रियल फाइसेस एण्ड रिकन्‍्सट्रेक्शन की बैठक में दी ।यौं मुग़री जो कि केन्द्र 
सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे कम्पनी के चैयरमैन है रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कहा, 
जाने वाले दस साल मे यह फैक्ट्री 50 करोड रूपए का मुनाफा कमाने बाली होगी । 
जुलाई 7987 से बद पडी फैक्ट्री को चलाने की सभावनाओ का पता लगाने के लिए 
राज्य सरकार ने बी आई एफ आर को यह काम सौधा । ब्यूरे द्वारा फैक्ट्री को चलाने 
के हे में आई आरनो आई को तकदीको रिपोर्ट देने को कहा था । आई आर बी 
आई ने वित्तीय हालात, ठतकतीकी पक्ष, कच्चे माल की उपलब्धता और खानो की क्षमता 
के करे में रिपोर्ट पेश को जिससे कुछ सिफारिश भी की गई ! 


वा? राजस्थान को औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


जयपुर उद्योग को इस सीमेंट फैक्ट्री के पुराने मालिक (प्रमोटर आलोक जैन 
आदि) ने भी एक निजी सीमेंट विशेषज्ञ सलाहकार कोठायरी एण्ड कम्पनी को तकनीकों 
रिपोर्ट बनाने का क्यम सौपा था । उन्हाने भी यह माना बताया कि फैक्ट्री को क्षमता 
को 5 लाख टन माना जाए और इस आपार पर चलाने से वह घाटे में नहीं रहेगी ॥ 
फैक्ट्री वेट तकनोक '” के प्लाट वाली है और इतनी बडी क्षमता बाली ऐसी फैक्ट्री को 
पुरानी वकनीक का बनाकर छाड देनः सही नहों है । कोठयाग एण्ड कम्पनी को रिपोर्ट 
में तो यह भी कहा गया कि फैक्ट्री के पास लाइम स्टोन की जो खाने है उनसे अगले 
30 साल तक कच्चा माल मिलते रहने को सभावना हैं । 

आईं आर बी आई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार का जो पैसा सीमेंट 
फैक्ट्री पर निकलता है, उसे खत्म करने को बजाय शेयर पूजी क रूप मे बना सकती 
है । राज्य सरकार का दावा है कि फैक्ट्री पर उसका करीब 26 करोड रुपए बकाया 
है लेकिन फैक्ट्रो वालो का कहना है कि इसमें 8 करोड रुपए पर विवाद है मात्र 8 
करो४ 7 लाख रुपए ऐसा है जो बकाया है । 

फैक्ट्री को चलाने के बारे में आई आर-वी आई ने जो माटे सुझाव दिए है उसमें 
करौब 700 श्रमिकों की छटनी करने का भो एक सुझाव है । माना यह गया है कि 3200 
श्रमिको में से 700 श्रमिको को कम किया जा सकता है । इससे बड़ा खर्च कम किया 
जा सकेगा । 

आईं आरबी आई ने यह सुझाव भी दिया है कि फिलहाल सारी देनदारियों 
को स्थगित रखा जाए और केवरः फैक्ट्री को चलाने के लिए कार्यशोल पूजी का बदोबस्त 
किया जाए । फैक्ट्री को चलाने का दावा करने वालो का कहना यह है कि कार्यशील 
पूजी का बदोबस्त करने वास्ते परिसर म पड़े 70 हजार टन किलिकर को बेचा जा सकता 
है । 

राज्य सरकार से केवल 4 कराड रुपए की पूजी मागी जा रहो है जिसके बारे 
मे आई एफ आर. को यह तर्क दिया गया है कि यह पैसा छटती क्ये जाते वाले श्रमिकों 
का किय जाने वाले भुगदान के लिए जरूरी होगा । राज्य सरकार इस पूजी को अनुदान 
के रूप में उपलब्ध करे वो फैक्ट्री को चलाया जा सकवा है। 

जयपुर उद्योग लिमिटेड का अधिग्रहण : बोमार जयपुर उद्योग लिमिटेड का 
अधिग्रहण गगन डकरले एण्ड कम्पनो लिमिटेड करेगो । उद्योग पति श्रो कमल मुरारका 
की यह कम्पनी इस अधिग्रहण के साथ हो सबाई माधोपुर स्थित सीमट फैक्ट्रो खोल 
देगी ।इस अधिग्रहण के बारे में चल रहो कार्यावाही को औद्यागिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण 
वार्ड ने मजूरी दे दो है । बोर्ड ने इसके लिए 38 4 करोड रुपए की पुनर्वास योजना 
की स्वीकृत कर दो हैं । 

घुनर्वास योजना में विच्चेय मदद के तहत प्रोजत कर्क्न कम्पतती का योगदान 8 
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करोड़ रुपए होगा । 70 29 करोड रुपए बिक्री कर के स्थगन से प्राप्त होगे । प्रोन्नतकर्ता 
१0 72 करोड रुपए ब्याज मुक्त फण्ड के रूप मे चुटाएगे तथा शेष 70 करौड रुपए अतिरिक्त 
परिप्तम्पत्ति के बेचान से प्राप्त किए जाएगे स्वीकृत योजना के आकलित पूजी खर्च में 
सीमेन्ट प्लाट को तकनीक को नम प्रक्रिया से शुष्क प्रक्रिया मे बदलना शामिल नहीं 
है । 

इस स्वीकृत योजना में गेशन डकरले कम्पनी को 6 07 करोड रुपए तुरन्त देना 
होगा । यह रकम स्टेट बेक आफ इण्डिया मे बिना ब्याज के खाते के रूप मे जमा कराई 
जाएगी । 

गेगन डकरले कम्पनी को स्टेट बेक आफ इण्डिया मे 0 करोड रुपए भी 
जमा करने होगे जो जून 992 तक शुद्ध सम्पत्ति से उत्पन्न होने बाली अनुमानित बिक्री 
का पच्चोस फौसदी होगा । शेष राशि कम से कमर )0 करोड़ रुपए को प्रत्येक किश्त 
के रूप मे 7992 93 की प्रत्येक तियाही मे लानी होगी । 

जयपुर उद्योग को चलाने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास्॒ किए गए 
जिसमे मुख्यत सीमेट फैक्ट्री को सहकारिता क्षेत्र मे चलाने के थे लेकिन वे साथक नहा 
हो पाए । इसके राष्टीयकरण किए जाने कौ भी माग कौ गई । बेसे राज्य सरकार ने 
इस फेक्‍्टी को प्रमुख उद्योगपति और पूव मत्नो कमल मुरारका को सोपने का फेसला 
किया है । सीमेर फैक्ट्री को चलाने के लिए राज्य सरकार ने करोब 28 कराड रूपए 
और मजदूरों के हिस्से का 20 करोड़ रूपए छोडने का फेसला किया है । यहा राज्य 
सरकार की यह कहकर आलोचना की गई कि सरकार ने मजदूरों के हको और हितों 
की बलि चढा दी । 

अगर सरकार फेक्ट्री को सहकारिता के आधार पर नहीं चलाना चाहती थी 
तो इसके लिए खुली निविदाए आमत्रित करनी चाहिए थी ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा 
'कोमत प्राप्त की जा सके । और राज्य सरकार और मजदूरों दोनो का फायदा हो । 

आशय पत्र (लेटर ऑफ इटेट) 

सवाई माधोपुर मे आगे तालिका मे उल्लेखिव उद्योगा के लिए आशय पत्र जारी 
किए हुए है - 








क्रेस इकाई का नाम उत्पादन क्षमता (प्रतिदिन) _ अनुमानित लागत 
3 जुआरी शय्नों केमिकल्स खाद 2250 उन 700 करोड 

2 सैको जयपुर कोकरी 2080 टन निर्धारित नहीं 
3 रीको जयपुर मिथामूल १00 लाख टन. निर्धारित नहीं 


4 गाजफेड भस्टर्ड प्रोजेक्ट खाद्य तेल सरसो का तेल निधारित नहीं 
40000 टन मृगफली 
का तेल 5000 टन 





जख्लोढ़ विला योजना सवाई माधोपुर 7790 


व4 राजस्थान की ओद्योगिक अर्थव्यवस्था 


यूरिया खाद को आतरिक माग व पूर्ति के बौच अतगल को पाटने तथा बहुमूल्य 
विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए सवाई माधोपुर में 74 करोड र्पए की अनुमानित 
लागव से अरावली फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि0 नाम से खाद परियोजना लगाया 
जाना प्रस्तावित था । बिहला समूह को जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड को आशय पत्र 
जारी क्या गया । परियोजना की स्थापना से सबधित प्रागभिक तेयारी यूरी को जा चुकी 
थी लगभग दस करोड रुपए खर्च किये जा चुके थे । अकस्मात अरावली फर्टीलाइजर्स 
एण्ड केमिकल्स लि0 का पलायन गडेपान (कोटा) कर इसका नाम चम्बल फटीलाइजर्स 
एण्ड केमिकल्स लि0 कर दिया गया । पलायन का प्रमुख कारण पर्यावरण सरक्षण सबंधी 
बताया गया । 


जिले में मझौले उद्योग 


मझोले उद्योगों की श्रेणी मे सवाई साधोयुर से मात्र कुछेक परियोजनाएं है, जिनकी 
स्थापना हाल हो के वर्षो मे हुई है । 

जिले मे कार्यरत निम्नलिखित मझोले उद्योग उल्लेखनीय है . 

१ इण्डियन बाटलिग प्लाट, इण्डियय ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, रणथम्भोर 
रोड, सवाई माधोपुर 

2 राजफेड मस्टर्ड प्रोजेक्ट, गगापुर सिटी 

3 गोल्डन हिल ब्रेवरी, सवाई माधोपुर 

इनका सश्षिप्त विवरण इस प्रकार है - 

१ इण्डियन बाटलिग प्लाट 

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड सवाई माधोपुर 

इण्डियन वाटलिग प्लार जिले का प्रमुख मझोले श्रेणी का उद्योग है । यह 
एल पी जी गस सप्रह एव्र सिलंण्डरो म गेस भरते का कार्य करता है । यह प्लाट राजस्थान 
का एक मात्र मंजर बाटलिग प्लाट है । एक माईनर प्लाट अजमेर जिले मे कार्यरत है। 
बीकानेर में मेजर प्लाट लगाया जाए प्रस्तावित है । 

सवाई फ्राधोपुर स्थित इण्डिपन बाटलिग प्लाट में माइनर तथा मेजर दो प्लाट 
है । प्लाट को स्थापता के समय (986) माइनर प्लाट हो था, कितु इसके राष्य में 
ब्रढकी हुईं गेस की माण को पूरा करते मे सकाण री कोने के कण गेजर ए्हए की 
स्थापना की गईं । 

माइनर व मेजर प्लाट से गैस आपूर्ति मे इतनी बृद्धि हुईं कि उत्पाद को खपाने 
वस्ते पयाप्त बाजार उपलब्ध नहीं हो पा रहा हैं । कारणवश माइनर प्लाट को बद करना 
पड्ठा ह । वर्तमान म अक्ले मजर प्लाट में इतना अधिक उत्पाद है कि माग़ के अभाव 


सबाई माधोपुर का औद्योगिक विकास बाड़ 


मे बिक्री को समस्या उठ खड़ी हुई है ।उल्लेखनोय हैं कि बाटलिग प्लाट की अधिकाश 
उत्पाद आपूर्ति राजस्थान तक हो सीमित है । 

इण्डियन बाटलिग प्लाट भारत सरकार का प्रतिष्ठान है । प्लाट के लिए 
एलपी जी गैस हजीरा से प्राप्त होती है जो ट्रकों के माध्यम से प्लाट को आपूरित की 
जातो है । रजिस्टर्ड कार्यालय बम्बई मे है | 

इण्डियन बाटलिग प्लाट से सबधित सक्षिस विवरण (7990) जिम्ताकित है 





लाइसेसिग क्षमता 50000 मीटिक टन 
सस्थापित क्षमता 50000 मोट्रिक टन 
प्रोजेक्ट लागत (7990) 2000 लाख स्पए 
आरभ १6 जुलाइ 7986 
'विनियोग 

कुल सकल स्थायी विनियोग 72608 लाख रुपए 
कुल शुद्ध स्थायी विनियोग 4522 लाख रुपए 
कार्यशील पूजी 80 लाख रुपए 
रोजगार १57 व्यक्ति 
उत्पादन 35528 मीट्रिक टन 
(एल पी जी गैस को सिलैण्डरों मे भरना) 

उत्पादन की कीमत 23029 लाख रुपए 
विद्युत माग १7000 किलोबार 





ज्लोत जिला उद्योग कार्यालय सवाई माधोपुर 


प्लाट द्वारा राज्य सरकार को कोई कर अदायगी नहीं की जाती है । कर का 
भुगतान केन्द्र सरकार को किया जाता है । 

2 राजफेड मस्‍्टर्ड प्रोजेक्ट (तिलम सघम) गगापुर सिटी 

राज्य मे तिलहन उत्पादब को कमी की पूर्ति एव प्रति हैक्टर उत्पादन मे वृद्धि 
एव तिलहन उत्पादको को उनकी उपज का उचित मूल्य सहकारिता के माध्यम से उपलब्ध 
कराने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है । जिसके अन्तर्गत एक परियोजना 
गगापुर में भी फरवरी 987 से प्रारभ की गई है जिसमे तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों 
'का गठन कर समस्त पचायत समितियो म सरसो उपार्डन कार्यों के लक्ष्य एव प्राप्ति का 
उद्देश्य है । ड़ 

उपार्जन कार्यों के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र मे कायरत 4 कृषि उपज समिति 
यथा गगापुर, सवाई माधोपुर, हिन्डोन, महजा मण्डावर से प्रतिदिन सरसो की दरे एव 
खरीद को सूचना तिलहन उत्पादक सहकारी समिति एवं सबधित उपार्जन केद्नो को सूचित 


476 राजस्थान को औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


करना है ताकि क्रय विक्रय की नियमित जानकारी व वास्तविक स्थिति से अवगत रहे। 

राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक सघ (राजफ्रेड) की तिलम सघ 
गगापुर सिटी द्वारा स्थापित यह प्रोजेक्ट अब तिलम सघ गगापुर सिटी के नाम से जाना 
जाता है । इस प्रोजेक्ट मे प्रतिदिन 70000 टन सरसो का तेल व 5000 टन मूगफली 
का तेल का उत्पादन होगा जो कि राज्य मे खाद्य तेल की कमी व उसके बदले हुए 
मूल्य को देखते हुए महत्त्वपूर्ण है । 

3 गोल्डन हिल ब्रेवरी द बोयर परियोजना 

राजस्थान के औद्योगिक पटल पर अब शशब और बीयर बनाने वाली कम्पनिया 
उभर रही है ) रैको तथा राज्य उद्योग विभाग के सहयोग से कई उद्यमियों ने ग्रेवरीज 
के लाइसेस के लिए प्रयास तेज कर दिये है । ध्यातव्य है कि वर्ष 4975 से 99] के 
बीच एक भी ब्लोयर तथा शराब से सबधित लाइसेस सरकार ने जारी नहीं किया था । 

गोल्डन हिल ब्रेवरी लिमिटेड 0 50 करोड रुपए की लागत से सवाई माधोपुर 
जिले मे बीयर बनाने की परियोजना स्थापित करने जा रही है । कम्पनी परियोजना की 
आशिक वित्तीय पूर्ति के लिए शीघ्र ही दस रूपए मूल्य के 58 लाख शेयरो का सार्वजनिक 
निर्गम जारी करेगी । इस परियोजना मे जुलाई या अगस्त 993 तक उत्पादन शुरू होने 
की सभावना है । कम्पनो ने सिगापुर की डोनाल्ड एण्ड मेकथो पी टी ई लि, के साथ 
एक निर्यात अनुबंध किया है जिसके तहत 25 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात किया जाएगा। 
इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान ब्रेवरीज एण्ड बाटलिग लिमिटेड बम्बई के साथ भी 40 प्रतिशत 
उत्पादन का अनुबंध किया है । शेष 35 प्रतिशत उत्पादन कम्पनी स्वय बाजार मे ले 
जाएगी । 

गोल्डन हिल ब्राड नाम से बीयर की बाटलिंग के लिए उत्तर क्षेत्र की प्रमुख 
बीयर निर्माण सयत्र के साथ भी अनुबंध किया है । ग़ज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में इसे 
जारी भी किया जा चुका है । शीघ्र हो कम्पनी दिल्ली में भी इसे बिक्री के लिए जारी 
करने जा रही है । कम्पती का आकलन हैं कि पेय पदार्थों की बढती हुई लोकप्रियता 
को देखते हुए बीयर की माग में 42 से 45 प्रतिशत कौ वृद्धि हुई है । 

कम्पनी के सयत्र मे प्रारभ मे 62 हजार हेक्टोलीटर की क्षमता से उत्पादन किया 
जाएगा जो कि अगले एक वर्ष में 4994-95 बढकर एक लाख बीस हजार हेक्टोलीटर 
तक हो जाएगा । परियोजना के भवन निर्माण तथा मशीनरी आदि लगाने का कार्य युद्ध 
स्तर पर चल रहा है तथा शोप्न हो इसमें उत्पादन शुरू होगा । 


जिले में लघु उद्योग ; 


लघु उद्योगो की राष्ट्रीय गणना 973 के अनुसार सवाई माधोपुर में 374 कार्यरत 
'पजीकृत लघु उद्योग थे, जिनमे स्थायी सम्पतियो मे पूजी निवेश 750 लाख रुपए तक 


सवाई माधोपुर का औद्योगिक विकास वार 


था । इन लघु उद्योग इकाइयो मे पॉबर और हेन्डलूम ऑयल और दाल मिले, फ्लोर 
और चावल मिले, साबुन, खस, फ्रुबिकेटिग मेटल उत्पाद, स्टील फर्नीचर, बॉक्स, बाल्टिया, 
'कृषिगत और घरेलू उपकरण, रोलिग शटर्स, सीमेट उपकरण और केमिकल्स, लाइम चमडे 
के जूते, रेडीमेड वस्त्र पत्थर के उपकरण, केन्फेक्सनरी, खाडसारी, बोडी, टायर रिट्रेडिंग 
बॉक्स, केन्डल चादी के उपकरण, आयुर्वेदिक दबाईया आदि थे इनमे से कुछ पुराने और 
परम्परागत उद्योग थे जबकि कुछ माग पर आधारित और कुछ स्थानीय कच्चे माल की 
उपलब्धता पर आधारित थे जैसे खनिज आधारित उद्योग और बनो पर आधारित उद्योग) 
यजीकृत लघु उद्योग : लघु उद्योगो कौ राष्ट्रीय गणना 7973 के अनुसार जिले 
मे प्रमुख पेजीकृत कार्यरत लघु उद्योगो की समूहवार सख्या, विनियोग एवं रोजगार की 
स्थिति आगे तालिका मे दर्शायी गई है । 
सवाई माधोपुर मे मुख्य पजीकृत कार्यरत लघु उद्योग (लघु उद्योगो की राष्ट्रीय 
गणना, 4973) 
क्रस उद्योग समूह... इकाइया..._ कुल विनियोग..._ कुल रोजगार 
की सख्या (स्थायी एव चालू) (संख्या मे) 





हजार रुपए 
॥ फ्लोर एण्ड राइस मिल्स 33 व763 व 
2 आयल एण्ड दाल मिल्स 45 237 १77 
3 पॉवर लूम एण्ड हैण्डलूम्स 303 669 ३76 
4 सोष, खस आर्टीकल्स का 226 40 
5 लाइम ॥0 23 क्र 
6 मेटल फेब्रिकेटेड आर्टोकल्स १5 245 58 
(बॉक्स, बकेटस आदि) 
7 कृषिगत उपकरण ० ध्यः १66 
8 _ब्रास यूटेन्सिल ता 4॥2 63 





स्रोत शाजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजटीयर्स - सवाई माधोपुर -- १987 


सवाई माधोपुर मे लघु उद्योगों की सर्वाधिक इकाइया पॉवरलूम एच हैण्डलूम्स 
समूह की थीं । चर्ष 4973 में इस समूह को 403 इकाइयो में 669 हजार रुपए विनियोजित 
थे त्था 376 व्यक्ति रोजगार मे लगे हुए थे । ऑयल तथा दाल मिल्स समूह मे 45 इकाइयो 
मे 237 हजार रुपए की पूजी विनियोजित थी तथा १77 व्यक्ति रोजगार प्राप्त थे । 

लघु उद्योगो को प्रगति . चर्तमात मे सवाई माधोपुर मे लघु उद्योगो के 78 
समूह है, जिनके नाम इस प्रकार हे खाद्य आधारित उद्योग, तम्बाकू सबधित सूती वस्त्र 
ऊनी सिल्क सबधित जूट एवं सबधित, रेडीमेड वस्त्र लकडी एवं लकडी उत्पाद, पेपर 
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से सबधित चमडे से सबधित, रबर प्लास्टिक उद्योग, रासायनिक उद्योग, लौह धातु उद्योग 
खनिज उद्योग इलेक्ट्रिक उद्योग इजीनियरी एवं मशीनरी उद्योग, ट्रान्सपोर्ट सबधित 
रिपेयरिंग एव सविसेज तथा अन्य इकाइया । 

विगत वर्षों में सवाई माधोपुर मे लघु उद्योगो को सख्या में काफ़ी बढोतरी 
हुईं है । लघु उद्योगो की सख्या विनियोजन एवं नियोजन सबधी सूचना निम्न तालिका 
मे दी जा रही है 








_....  सवइई माधोपुमे लघुउद्योगो___._. 
वर्ष 'पजीकृत लघु विनियोजन नियोजित व्यक्तियों 
इकाईयो को संख्या (लाखो मे) की सख्या 
4982-83 2362 293 02 586] 
4983 84 स्व 355 05 668 
4984-85 3306 49 26 मा 
4985-86 3638 732 20 का 
4986-87 3734 934 60 8647 
१987 88 3902 992 52 8892 
१988 89 400 022 77 272 
4989 90 3365 400 98 900 
4990-9॥ 4276 मा 20 ह् 
१99 92 4380 820 4 ले 
4992-93 448] 868 06 की 





स्रोत ॥ जिला योजना सबाई माधोपुर 7990 
2 इण्डस्टिल पोटेशियल सर्वे आफ डिस्टिक्ट सवाई माधोपुर 


राजकोन 498 (सशोधित) 


अस्सी के दशक मे पजीकृत लघु इकाइयो की सख्या मे वर्ष दर वर्ष तंत्र 
गति से वृद्धि हुयी । पजीकृत लघु इकाइयो की सख्या वर्ष 982-83 में 2362 थी जो 
चढ़कर 985-86 में 3638 तथ्य 988-89 मे और बढकर 400 हो गई । पजी्कृत 
लघु उद्योग इकाइयो के विनियोजन मे भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई । बर्ष 982 83 में 
लघु उद्योग इकाइयो मे केवल 294 02 लाख रुपए का विनियोजन था जो बढकर 988 
89 में 02277 लाख रुपए तक जा पहुचा । छ वर्ष की समयावधि मे विनियोजत 
में 247 64 प्रतिशत को महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई हैं । जिले में वर्ष 7993 मे 448॥ पजीकृत 
इकाइया म 868 06 लाख रुपए का पूजी विनियोजन था । 

नियोजन को दृष्टि से लघु उद्योग इकाइयो का महत्त्वपूर्ण स्थान है ॥ 982 
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83 से 988 89 के बीच पजाकृत लघु इकाइया में तियोजित व्यक्तियों का सख्या में 
सतत वृद्धि हुयी । वर्ष 982 83 मे इन इकाइया म 586 व्यक्ति नियाजित थे जय बढकर 
4986 87 में 8647 तथा 3988 89 में और बलकर 9772 हो गए । 

'पजीकृत लघु इकाइया का शहरी एव ग्रामाण अनुसार वर्गकरण सवाई माधापुर 
में पजीकृत लघु उद्योग इकाइयो में ग्रामीण इकाइया की बहुलता है. वितियोजत तथा 
नियोजन की दृष्टि स भा ग्रामोण इकाइया को अधिक उपादयता है । 

सवाई माधोपुर मे माच 7990 तक 3365 कुल पजाकृद लघु इकाइया थी जिनमे 
00 98 लाख स्पए का पूजा विनियोजित थी तथा 900 व्यक्ति रोजगार प्राप्त किए हुए 
थे । कुल पजीकृत इका”या मं शहरी इकाइयो की संख्या 98 (29 5 प्रतिशत) तथा 
ग्रामीण इकाइयो की सख्या 2384 (7085 प्रतिशत) था 

कुल इकाइया म॑ खाद्य आधारित 684 (20 337 ) चमड़े से सबधित 643 
(79 7%) लकडी एवं लकड़ी उत्पादक 558 (6 589 ) रडीमेड वस्त्र 352 (0 46 ) 
सूती बस्‍्त्र 302 (897%) खनित्र उद्योग 282 (8 389 ) रिपेयरिंग व सविसेत 470 
(5 05%) से सबमाधत थी । लगभग 90 प्रतिशत इकाइया रह्ञद्य चमड़े लकड़ी सूती 
'चस्त्र खनिज उद्योग रिपयरिंग व सर्विसेज से सबधित थी 

आमीण इकाइयो मे सबसे अधिक ५05५ इकाइया लकडा एवं लकड़ी उत्पाद 
से सबथित थी । चमड से सबधित 489 इकाइया तथा खाद्य आधारित 440 इकाइया 
थी । शहरी क्षेत्र म सवाधिक इकाइया खाद्य चमड व सूती वस्त्र से सबधित थी । 

ग्रामीण क्षेत्र म 2384 इकाइयों म 757 67 लाख स्पए के विनियातन से 5277 
व्यक्ति रोजगार पाए हुए थे जबकि शहरी क्षेत्र मे 98 इक्काइया म 343 33 लाख रुपए 
के विनियोजन से 3823 व्यक्ति रोजगार गाए हुए थे 

लघु उद्यागी को वित्तीय सहायता वध 988 89 सम सवाइ माधोपुर मे लघु 
उद्योग की एक इकाई को राय विनियोग अनुदान तथा 7 इकाइया को मशानरी को 
खरीद पर चूगी से छूट को सुविधा प्रदान की गई । 


'कुटीर खादी एव ग्रामोद्योग 


कुटीर उद्योग 

कुटीर उद्योगों मे प्राय परिवार के सदस्य मिलकर उत्पादन का कार्य करते 
हैं । कच्चे माल के लिए स्थानाय ससाधनो पर निर्भर रहते ह । कुटार उद्योगा म कभी 
कभी एक मालिक या कोइ फर्म कुछ श्रमिका से उत्पादन का काम करवा सकते है । 
कुटीर उद्योगो का रोजगार का दृष्टि से महत्त्वपूण स्थान हाता है इनके द्वाय अश कालिक 
अथवा पूर्ण कालिक रोजगार दिया जाता है । ये ग्रामाण अथवा शहरी क्षेत्रों दोनो मं चलाए 
जाते हैं । इनम विद्युत का उपयोग भी किया जा सकता है क्तुि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रो 
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की है । वर्ष 4970 7 मे कुल खादी का उत्पादन मात्र 087 लाख रुपए का था जो 
बढ़कर १975-7& मे 4 39 लाख रूपए 98-82 मे 37 83 लाख रुपए, 985-86 मे 
46 96 लाख स्गए तथा 3990-97 मे और बढकर 7049 लाख स्पए का हो गया / 
498-82 के उत्पादन की तुलना मे 990-97 मे खादी उत्पाद मे ४6 43 फोसदी महत्त्वपूर्ण 
चृद्धि हुयी । वर्ष 990 9१ के कुल खादी उत्पादत मे 67 3॥ प्रदिशत भाग सूतो खादी 
का एवं 32 69 प्रतिशत भाग ऊनो खादी का था खादी की बिक्री वर्ष १970 74 मे 
5 4॥ लाख रुपए थी, घरकर 797-72 मे 2 57 लाख स्पए रह गई ।+ खादी की बिक्री 
१974-75 में बढकर 9 9] लाख रुपए हो गई । वर्ष 990 9॥ मे सूती ऊनी व रेशमी 
खादी की बिक्री 72 लाख रुपए रही ॥ 

खादी उद्योग मे वर्ष 3990 9 मे पूर्ण एव अश कालिक मिलाकर कुल 360 
व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ था । 


ग्रामोद्योग + 


खादी उद्योग को भाति ग्रामो्योग का भी रोजगार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । जिले मे ग्रायोद्योग के अन्तर्गत 5 उद्योग है जिनके नाम इस प्रकार है. चर्म घाणी 
तेल, लुहारी सुथारी, कली चूमा कुम्हागे, रेशा, बासवेत, अनाज दाल प्रशोधन, अखाद्य 
तेल, साबुन, गुड खाडसारी, ताडगुड, फल प्रशोधन, टेक्सराइल, सेवा तथा हाथ कागज। 

ग्रामोद्योग का उत्पादन वर्ष 970-7 मे 49 07 लाख़ रुपए का था जो बढकर 
4973 74 में 30 88 लाख रुपए का हो गया । वर्ष 7974-75 एवं 4975-76 मे ग्रामोद्योग 
'का उत्पादन घटा ।॥ वर्ष १985 86 मे ग्रामोद्योगो का उत्पादन 565 26 लाख रुपए था 
जो बढकर १990-9 मे 65 8 लाख रुपए हो गया। 

ग्रामोद्योग की बिक्री वर्ष 985-86 में 768 64 लाख रुपए थी जो बढ़कर 
7990-97 में 777 86 लाख रुपए हो गई ।वर्ष 4990 97 मे 72032 व्यक्तियों को ग्रामोद्योग 
में रोजगार मिला हुआ था जबकि दो दशक पूर्व अर्थात्‌ 970 7 मे केवल 598 व्यक्ति 
ही रोजगार पाए हुए थे । 

सवाई माधोपुर मे ग्रामोद्योग मे उत्पादन, बिक्री एव रोजगार की दृष्टि से चर्म, 
कली चूना तथा घाणी तेल का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनके बाद रेशा, कुम्हारी, लुहागी 
सुधारी बास बेत तथा अनाज दाल प्रशोधन महत्त्वपूर्ण ग्रामोद्योग हे । 

वर्ष 3990 मे ग्रामोद्याग का कुल उत्पादव 65 23 लाख रुपए था जिसमे चर्म 
'का योगदान 26 80% घाणो तेल 23 8% लुहारी सुथारी 296% कली चूना 23 82% 
'कुम्हारी 75% रेशा 8 34%, बास बेत 3 20%, अनाज दाल प्रशोधन 2 54%, अखाच्च 
तेल साबुन 68ब गुड खाण्डसारी 28%, ताडगुड 22%, फल प्रशोधन 26%, टेक्सटाइल 
48%, हाथ 09% आदि ग्रामोद्योग का योगदान था । 
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उत्पादन को भांति बिक्री में भो चर्म, कली चूना व घाणी तेल का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । कुल बिक्री में चर्म 3.78%, घाणी तेल 20.97%, लुहारी सुधारी 2.98%, 
'कलो चुना 22.37%, कुम्हारी 6.57%, रेशा 7.55%, बांस बेत का 2.97ब अनाज दाल 
प्रशोधन का 2.57% योगदान था ॥ 

ग्रामोद्योग में वर्ष 7990-94 में 2032 व्यक्ति रोजगार प्रा्त किए हुए थे जिनमें 
60.03 प्रतिशत पूर्ण तथा 39.97 प्रतिशत आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त थे ॥इन्हें 255.56 
लाख रुपए मजदूरी का भुगदान किया गया । 

सवाई माधोपुर में खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास हेतु जिला उद्योग केन्द्र एवं 
अन्य राजकीय निगम कार्यरत है । ग्रामोद्योगों के विकास हेतु विनियोजन पर अनुदान, 
ब्याज मुक्त ऋण, वाणिज्य कर में छूट, चुंगी में छूट, उपकरण हेतु अनुदान एवं आई.एस.आई. 
मार्का हेतु अनुदान आदि विशिष्ट योजनाएं क्रियान्वित है । 

जिले में पंजीकृष कारखाने : सवाई माधोपुर में 4976 के प्रारंभ में पंजीकृत 
'कारखानों की संख्या ॥5 थी इनमें राईस मिल्स के 5 खाने योग्य तेल उत्पादन के 4 तथा 
जेनरेशन एण्ड ट्रान्‍्समीशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के 2 तथा शेष अन्य 4 कारखाने थे। 
इनको संख्या बढ़कर वर्ष 985 के प्रारम्भ में 85 हो गई वर्ष के दौराव 3 और कारखाने 
पंजीकृत हुए जिससे वर्ष के अंत में पंजीकृत कारखानों की संख्या बढ़कर 88 हो गई। 
वर्ष 987 में पंजीकृत कारखानों की संख्या 89 रही । 

जिले में पंजीकृत कारखानों में कुछेक उद्योगों की बहुलवा है । कुल पंजीकृत 
कारखानों में 46.59 प्रतिशत खाद्य तेल मिल्स, 8.व8 प्रतिसत सोविरा एण्ड प्लानिंग आड 
बुड ॥4.36 ग्रतिशव प्रिटिंग ग्रेस तथा 7.95 प्रतिशत राईस मिल्‍स है । 

सारांंशत: सवाई माधोपुर जिले में औद्योगिक विकास की दृष्टि से स्थिति बेहतर 
नहीं है । यद्यपि यह जिला सरकार की नियाह में औद्योगिक विकास को दृष्टि से पिछडा 
नहीं है तथापि यह राज्य के अन्य जिलों यथा जयपुर, कोटा, अलवर आदि की तुलना 
में काफी पिछड़ा हुआ है बड़े उद्योग के नाम से जयपुर सीमेन्ट कारखाना है, जिसमें 
भी उत्पादन वर्ष 987 से बंद है ।मझौले श्रेणो के उद्योगों में इण्डियय ऑयल कारपोरेशन 
का इण्डियन बाटलिंग प्लांट तिलम संघम तथा गोल्डन हिल ब्रेवरी है । इनमें तिलक 
संघम तथा गोल्डन हिल ब्रेवरी को स्थापदा हाल हो हुयी है । पंजीकृत कारखानों को 
संख्या भी अधिक नहीं है । वर्ष 993 में जिले में पंजीकृत लघु पैमाने के उद्योगों कौ 
संख्या 448 थी जिमें 868.06 लाख रुपए का पूंजी विनियोजन था ॥इनके अलावा जिले 
में हस्ताशिल्प खादी व्रधा ग्राम्ोद्योग कौ इकाइयां भी है ॥ 

जिले के सभी छः औद्योगिक क्षेत्रों में नवम्बर 7990॥ तक 479 लघु उद्योग 
इकाइयां उत्पादन में संलग्न थी तथा 6 इकाइयां निर्माणधीत अवस्था में थी । धातव्य 
है कि जिले के औद्योगिक धत्रों में आवंटित भूखण्डों को संख्या 476 थी । 
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जिले में दिसम्बर 99 तक रूघु पेमाने की 57 इकाइया बद थी जिनमे राजस्थान 
वित्त निगम के 3347 लाख़ रुपए विनियोजित थे ॥ 


सवाई माधोपुर में औद्योगिक विकास : सरकार की भूमिका 


केद्र सरकार आजादी के ग्रारभिक वर्षों से ही औद्योगिक विकास को दिशा 
और दशा प्रदान करने वास्‍्ते औद्योगिक नीति कौ घोषणा करती रही है । स्वतत्र भारत 
की पहली औद्योगिक नीति वर्ष 4948 मे घोषित कौ गईं । त्ात्कालिक आर्थिक एवं 
सामाजिक सरचना मे हुए बदलाव को दृष्टिगत रखते हुए युन वर्ष 956 मे एक व्यापक 
तथा प्रगतिशील औद्योगिक नीति की घोषणा कौ गई । यह नौति आर्थिक उदारीकरण 
के प्रारभ किये जाने से पूर्व तक भारत के औद्योगिक पटल पर प्रभावी भूमिका निभाती 
रही ! वर्ष 9/77 से पहली! मर्तबा गैर काग्रेसी सरकार ने ओद्योगिक नीति को योषणा 
की ।शीक्र ही केच्र म काग्रेस पार्टो के पुन सत्तारूढ होने पर 980 मे नवीन ओद्योगिक 
नीति की घोषणा की गई । जिसका आधार वर्ष 956 कौ औद्योगिक नीति ही था । 
अस्सी के दशक के आखिरी वर्षो मे राजत्ीविक उहा-प्रेह के दौर मे 7790 की औद्योगिक 
नीति का घोषणा की गई जो क्रियान्वित नहीं हो खको | 


जिला उद्योग केन्द्र : 


राजस्थान के समुन्नत औद्योगिक विकास के लिए सभी जिलो मे जिला उद्योग 
केन्द्र कार्यरत है जिला उद्योग केन्द्र, सरकार ट्वारा जिला स्तर पर सचालित कार्यक्रम है। 
जिला उद्योग केन्द्रों का मुख्य कार्य जिला स्वर पर ग्रामोद्योग, लघु एव अति लघु उद्योगों 
को सबधित सेवाए प्रदान करना है । इससे ग्रामीण व छोटे कस्बो मे उद्योगो को प्रोत्साहन 
मिलता है तथा बडे पैमाने पर रोजगार के अबसर सृजित होते हैं । जिला उद्योग केन्द्र 
जिले शे उपलब्ध साधनो की जाच करते हैं उद्यमियो को साख सुतिधा प्रदान करते हैं 
तथा उनके उत्पाद के विपणन को व्यवस्था करते हैं ।जिला उद्योग केद्ध ग्रामोण विकास 
'खण्डो व खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, हथकरघा विकास निगम राजसिको आदि के बीच 
'कडी स्थापित करने का कार्य करते हैं ॥ 

सवाई माधोपुर मे भी जिला उद्योग केद्ध जिले के औद्योगीकरण विशेषकर लघु 
उद्योगो की विकास मे उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह कर रहा है । सवाई माधोपुर जिले 
में अक्टूबर 972 में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित हुआ । यह उद्योग निदेशालय जयपुर 
के नियत्रण मे कार्य करता है । इसका प्रमुख जिला उद्योग अधिकारी सवाई माधोपुर 
है । यह मुख्यतया जिले के औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी है । वर्ष 7973- 
74 मे जिला उद्योग कार्यालय में एक फॉवरलूम इस्पेक्टर एक भार व गणना इन्स्पेक्टर, 
दो लेखा क्लर्क दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक मेनुअल सहायक थे । उद्योग इस्पेक्टर 
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समय यर हेर-फेर करतो रही है मगर इस बार बिल्कुल नई इबारत लिख दी है । अब 
उद्योगो मे जनता की सीधी भागीदारी के और अवसर मिलेंगे । निजीकरण केवल वेचारिक 
आधार पर नहीं किया गया है बल्कि यह आज की आवश्यकता है । सार्वजनिक क्षेत्र 
को सामाजिक आर्थिक परिवर्तनो के सदर्भ मे सहो भूमिका निभाने कौ अनुमति होगी। 
देश के उद्योगों को आधुनिक व गतिशील अर्थ व्यवस्था की चुनौती का सामदा करना 
है । 
नई औद्योगिक नीति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाइसेस राज क॑ खात्मे 
की शुरूआत है ॥नए प्रावधान के अनुसार अब निर्धारित 6 उद्योगो को छोडकर अन्य 
के लिए लाइसेस को आवश्यकता नहीं होगी । इससे जटिल कागजी कार्यवाही कम होन 
से भ्रष्टाचार उन्मूलन मे मदद मिलेगो । नीति का दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू प्रत्यक्ष विदेशी 
पूजी निवेश 40 प्रतिशत से बढाकर 57 प्रतिशत कर देना है । इशासे बिदेशी पूजी आकर्षित 
होगी तथा उच्च तकनीक के आयात को प्रोत्साहन मिलेगा । उज् प्रौद्योगिकी के विर्धारित 
क्षेत्र मे शत प्रतिशत विदेशी इव्जिटी विनियोग किया जा खकता है । एम आर टी पी कानून 
से उद्योगो को छूट दी गई है इससे उद्योगो फे विकास और विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा । 
पूजी विनियोग सब्सिडो 
भारत सरकार द्वारा सितम्बर 988 तक राज्य के 27 जिलो मे से औद्योगिक 
दृष्टि से पिछडे घोषित किये गए 6 जिलो को पूजी विनियोग सब्सिडी दी जाती ॥6 
जिलो के अतिरिक्त 7) जिलो को राज्य सरकार कौ और से विनियोग सब्सिडी दी जाती 
थी। 
सवाई माधोपुर के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी व मध्यम इकाइयो के लिए 
१0 प्रतिशत (अधिकतम १0 लाख रुपए) लघु इकाइयो के लिए १5 प्रतिशत (अधिकतम 
3 लाख रुपए) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए लघु इकाइयो पर 20 प्रतिशत 
तथा नन्‍हीं इकाइयो के लिए 25 प्रतिशत विनियोग सब्सिडो रखो गई थी । 
शाज्य सरकार द्वारा एक अप्रैल 3990 से अग्राकित पूजी विनियोग सब्सिडी प्रदान 
की जाती है जो 3। मार्च 4995 तक क्रियान्वयन मे रहेगी ॥ 
१3 सभी नए मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगो को स्थिर पूजी के विनियोग 
पए, १६ प्रतिशत, की, नए, (एक: इकार्ड, को. १5 लाएव. रूपए तक अधिकतम, गशि) 
2 निम्न श्रेणी के उद्योगो को 20 प्रतिशत की दर से सब्सिडी (एक इकाई 
को अधिकतम 20 लाख रुपए तक) पर यह सुविधा निम्न उद्योगो के लिए उपलब्ध होगी 
3 लघु एवं सहायक उद्योग 
2 राज्य मे उपलब्ध ससाधन आधारित उद्योग 
3 अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योग 


426 राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


4 शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योग 

3 दो प्रतिशत अतिरिक्त पूजी विनियोग सब्सिडी (2 लाख रूपए अधिकतम) 
उस श्रम गहन उद्योगो को प्रदान की जायेगी जो फैक्ट्री अधिनियम, 948 मे पजीकृत 
है तथा जिसमे प्रति श्रमिक विनियोग 35 हजार से कम है । 

राजस्थान सरकार पूजी विनियोग सब्सिडो के अतिरिक्त जिले में स्थापित होने 
वाले उद्योगों को बिक्रो करो मे रियायते, चूगी से छूट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 
जनजाति के उद्यकर्ताओ के लिए विशेष सहायता, विपणन सहायता आदि नियमानुसार 
प्रदान करती है । 

सबाई माधोपुर जिले का जिला ग्राप्रीण-उद्योग परियोजवा “ड्रिप”” मे चयन 

वर्ष 7993-94 के बजट के अनुसार भारत सरकार ने देश के पाच चुने हुए 
जजिलो मे जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना अर्थात्‌ “ड्रिप'' लागू की थी ।इस योजनान्तर्गत 
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) द्वारा चयनित पाच जिलो मे सबाई माधोपुर 
जिला भी है । 

इस योजना का उद्देश्य जिले के ग्रामीण विकास के कुटीर एव ग्राम उद्योग छोटे- 
छोटे उद्योगो के लिए अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध करवाकर गावों में रोजगार के 
अवसर उपलब्ध कराना है । योजना के उद्देश्यो में ऋण देने के साथ साथ यह भो सुनिश्चित 
करना है कि इस प्रकार के औद्योगीकरण के विकास के लिए किस प्रकार की सहायता 
दी जाए । इसमे प्रशिक्षण आदि दिया जाना भी शामिल है । 

इस कार्यक्रम को सबसे महत्त्वपूर्ण कडी विकास मे कार्यरत एजेसियो स्वयसेवी 
संस्थाओ तथा बैंको को परस्पर सहयोग के लिए वातावरण तैयार कर योजना का क्रियान्वयन 
करन है । इस दृष्टि से नाबार्ड ने वर्ष 9993-94 मे सवाई माधोपुर जिले मे स्विस डवलपमेट 
कॉर्पोरेशन के विशेषज्ञों की सहायता से परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सेमिनार 
आयोजित किए । 

नाबार्ड द्वारा सवाई माधोपुर जिले के लिए इस योजनान्दर्गत 25 करोड रपए 
का पुनर्वित पाच वर्षों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है । राज्य सरकार के प्रयत्ो 
से इस योजना के अनुरूप अन्य जिलो मे भी कार्यक्रम चलाने का प्रयास किया जा रहा 
है । 

नाबार्ड ने जिले में दर्ष १792-93 मे. 72 लाख रुपए का पुनर्वित किया था, 
जबकि आलोच्च वर्ष (993-94) मे यह राशि बढकर एक कग्रेड रुपए हो गयी । जिले 
में पिछले दर्ष (992 93) के मुकाबले आठ गुणा आधिक पघुनर्वित्त किया गया। इस 
योजना से 993-94 मे कंग्रेब एक हजार लोगो को रोजगार उपलब्ध हुआ ।॥ 


सवाई माधोपुर का औद्योगिक विकास क्या 


जिले में केन्द्र सरकार का उपक्रम 


केद्ध सरकार का शजस्थान मे निवेश अधिक नहीं है । वर्ष 990 9 मं 
राजस्थान में केन्द्र सरकार के निवेश का हिस्सा 470 प्रतिशत ही था । सार्वजनिक उपक्रम 
सर्वेक्षण 7987-88 के अनुसार राजस्थान मे केन्द्र सरकार के प्रमुख आठ प्रतिष्ठान थे। 

सवाई माधोपुर मे केन्द्र सरकार का मात्र एक मझौले श्रेणी का प्रतिष्ठान इग्डियन 
ऑयल कोरपोरेशन का इण्डियन बाटलिण प्लाट एल पीजी ग्रेस स्टोरेज एवं सिलेण्डरो 
में गैस भरने का कार्य करता है । इस प्लाट की स्थापना 6 जुलाई 4986 मे की गई। 

वर्ष 4990 मे इण्डियन बाटलिग प्लाट को लाइसेसिग तथा स्थापित क्षमता क्रमश 
50,000 मीटिक टन तंथा 50,000 मोट्रिक टन थी । प्रोजेक्ट को लागत 2000 लाख र्पए 
तथा विनियोग यथा कुल सकल स्थायी विनियोग 508, लाख स्पए, कुल शुद्ध स्थाया 
सम्पत्ति 5522 लाख रुपए, कार्यशील पूजी 80 लाख रुपये थी । 

चर्ष 3990 में 35928 मोट्रिक टन एल पी जी गैस को प़िलेण्टरों मे भरा गया 
जिसकी कीमत 2302 9 लाख रुपए थी । प्लाट की विद्युत माग 77000 किलोवार थी। 
प्लाट मे 57 व्यक्ति रोजगार प्राप्त किए हुए थे । 
जिले में राज्य सरकार का उपक्रम 

राजस्थान सरकार राजस्थान राज्य ओश्योगिक विकास तथा विनियोग निगम 
“लिमिटेड रोको' के माध्यम से सदियां के औद्योगिक पिछडेपन पर प्रहार करने बास्ते 
प्रयासरत है । रीको के द्वारा अथवा इसके सहयोग से राज्य मे अनेक प्रमुख औद्योगिक 
इकाइयो को स्थापना हुयौ है । मार्च 990 तक राज्य सरकार के 40 उपक्रमों मे 350 29 
करोड़ रुपए का विनियोजन हो चुका था ! इस विनियोजन मे राज्य सरकार का योगदान 
१445 करोड़ रुपए था । शेष घनशशि केन्द्र राष्ट्रीयकृत बैंक ठथा अन्य स्रोतों हाय 
'विनियोजित कौ गई ॥ 

'सबाई याधोपुर जिले मे राज्य सरकार द्वारा स्थापित आज तक कोई भी उपक्रम 
नहीं है । राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोग निगम लिमिटेड रीको ने भी 
इस दिशा में कोई विशेष पहल नहों की है । जिले मे मात्र दो आशय पत्र (लेटर ऑफ 
इस्टेन्ट) () 2080 रन प्रतिदिन क्राकरी उत्पादन क्षमता सबधी सयत्र के लिए रीको 
जयपुर को तथा (2) एक लाख टन प्रतिदिन मिथामूल उत्पादन क्षमता वाले सयत्र के 
लिए रीको जयपुर को जाये किए है । 

उक्त वर्णन इस बात का स्पष्ट चोतक है कि राज्य सरकार ने सवाई माधोपुर 
जिले में पर्यात्त सभावगाओ के होते हुए भी औद्योगिक उत्थान को और सक्रिय प्रयास 
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नहीं किया है इस बाव की पुष्टि निम्नलिखित आकडो से होती है । 








(लाख रुपए) 
वर्ष राज्य सरकार द्वारा उद्योगो एब उद्योग खनन पर 
सवाई माधोपुर जिले उद्योग खनन कुल योजता व्यय 
में योजना कार्यों पर पर व्यय का प्रतिशत 
किया गया कुल व्यय 
वग्रा 72 08 09 ०३7 
4972-73 67 35 063 094 
१3973-74 66 26 072 409 





स्रोत जिला साख्यिकीय रूपरेखा 7977 सवाई माधोपुर पृष्ठ 496 ॥98 


नोट. नवीनतम साख्यिकीय रूपरेखा से (988) मे योजना कार्यों पर व्यय का उल्लेख नहीं 
किया गया है । 

सवाई माधोपुर मे योजना कार्यों पर वर्ष 497-72 में ५7 08 लाख रुपए 4977- 
73 में 67 35 लाख रुपए तथा 4973 74 मे 66 26 लाख रुपए व्यय किये गये । इनमें 
से उद्योग व खनन पर 977-72 मे 0॥9 लाख रुपए 4972-73 मे 063 लाख रुपए 
तथा 973-74 मे 072 लाख रुपए योजना कार्यों पर व्यय के अन्तर्गत खर्च किए गये। 
उद्योग व खनन पर किया गया व्यय कुल योजना व्यय का, क्रमश 037 प्रतिशत 094 
प्रतिशत तथा 99 प्रतिशत ही रहा । 


रीकों का सवाई माधोपुर जिले के औद्योगिक विकास में योगदान 


'शजस्थान म औद्योगोकरण कौ गति को तोत्र करने वास्ते निजी व सार्वजनिक 
क्षेत्र के अनेक प्रतिष्ठान सतत प्रयत्नशोल है। इनमे सबसे अग्रणों है राजस्थान राज्य 
औद्योगिक विकास तथा विनियोग निगम लिमिटेड “रीको”' जिसकी स्थापना राजस्थान 
सरकार ने 969 मे को । 

वर्ष 979 मे रैको से राजस्थान राज्य खनिज बिकास निगम के अलग से स्थापित 
हो जाने के पश्वात गैको का कार्य क्षेत्र औद्योगिक विकास तक सीमित हो गया । वर्तमान 
में सैको द्वाश परियोजगाओ का चयन, उनके लिए आशय-पत्र तैयार करना, खाका, रूपरेखा, 
औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, उद्योगो के लिए आधारभूत सरचना, मध्यम व बडे उद्योगों 
के लिए विद्दीय व्यवस्था विनियोजकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक सेवाएं 
उपलब्ध कराना आदि महत्त्वपूर्ण काय सम्पन्न किए जा रहे है । 

रौको मध्यम वधा बडे पैमाने के उद्योगो को अश सहभागिता और प्रत्यक्ष सहायता 


ग्रदान करता है । प्रत्यक्ष वित्तेय सहायता को उच्चतम सोमा । 5 करोड रुपए है । रोफो 
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भूखण्डा का सख्या 64] थी ।46 भूखड़ आबटित किये गए तथा 225 भूखण्ड आवटन 
ऊ लिए उपलब्ध थ | आवटित भूखण्डा म १79 लघु उद्योग इकाइया उत्पादन मे सलग्र 
तथा 6 लघु उद्योग इकाइया निमाणाधीन अवस्था मे थी । 

राको द्वारा सवाई माधापुर म विकसित किये गए ओद्योगिक क्षेत्रों का विवरण 
निम्नाकत है 

+ हिडोन सिटी ओद्योगिक क्षेत्र हिडान सिटी आद्योगिक क्षेत्र में 500 
वर्ग मीटर में 2000 बाग मीटर तक के 757 भूखण्ड है इनका आवंटन मूल्य 50 रूपए 
प्रति वर्ग मीटर है. 56 भूखण्ड आवटित किए ना चुके तथा एक भूखण्ड आवटन 
के लिए उपलब्ध हे आवटित किय गए भूखण्डो म 2 लघु उद्योग इकाइया उत्पादन 
म सलग्न है तथा 8 लघु उद्योग इकाइया निर्माणधान अवस्था म है । 

2 गयापुर प्विटोी आद्यामिक क्षेत्र गगापुर सिटी आद्योगिक क्षेत्र मे 700 चर्ग 
माटर से 4000 बग मीटर क ॥84 भूखण्ड है । आवंटन मूल्य 30 एप प्रति वर्ग मीटर 
है । 08 भूखण्ड अगवाटत किए जा चुक तथा 76 भूखण्ड आवटन के लिए उपलब्ध 
है. आवंटित किय गये भूखण्डो म 35 लघु उधाग इकाइया उत्पादन मे सलग्न है तथा 
23 लघु उद्याग इकाइया निर्माणधीन व्यवस्था म है । 

3 खरदा आद्यागिक क्षत्र खरदा ओद्यागक क्षेत्र मे 500 वर्ग मीटर से 4000 
वर्ग माटर तक क 39 भूछखण्ड है । आबरटन मूल्य 30 रुपए प्रति बर्ग मौटर है । 75 
भूखण्ड आवटित किए जा चुके तथा &4 भूखण्ड आवटन के लिए उपलब्ध है । आबटित 
भूखण्डा म 29 लघु उद्योग इकाइया उत्पादन में सलग्र है तथा 9 लघु उद्योग इकाइया 
निमाणाधात अवस्था म है । 

4 आरटी आर ओद्यागिक क्षेत्र आर टी आर ओद्योगिक क्षेत्र में 509 वा 
मांटर से 4000 वग माटर तक क 38 भूखण्ड है | आवटन मूल्य 20 रुपए प्रति वा 
माटर है. ॥] भूखण्ड आबटित किए ता चुक ह तथा 27 भूखण्ड आवटन के लिए 
उपलब्ध ह॒ । आवाटत भूखण्डा म 3 लबु उद्याग इकाइया उत्पादन मे सलग्न है तथा 
एक इकाई निमाणाधीन अवस्था म ह । 

5 करोला ओद्यागिक क्षेत्र म्राली म औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहित 
का गई है । 

जिल क आधद्यागिक विकास म राजस्थान वित्त निगम को भूमिका 

राजस्थान वित्त निगम एक वैधानिक निगम हे जिसकी स्थापत्रा गज्य वित 
अधितियम 495 के अन्तगत 955 म॒ का गई । निगम का मुख्य कार्य लघु एवं मध्य 
पैमान क उद्योगा के वित्तोय सचायता दना है । 

राउस्थान वित्त निगम क प्रमुख कार्यों म औद्योगिक इकाइया को कर्ज एव 
अंग्रिम औद्यागिक इकाइया का कज दन क मामले मे कन्द्र एजेन्ट के रूप मे कार्य करना 
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औद्योगिक इकाइयो द्वारा जारी किये गए स्टॉक, शेयर डिबचर, प्रतिभूतिया खरीदना, 
अभिगाषन का कार्य, कर्ज की गारटी, ओद्योगिक इकाइयो को बिक्री कर की एवज में 
ब्याज मुक्त कर्ज, नई ओद्योगिक इकाइयो को सीड पूजी, औद्योगिक सब्सिडी आदि मुख्य 
है। 

शाजरथान वित्त निमम ह्वारा लघु एव मध्यम यैमाने के उद्योगों को वित्तोय सहायता 
देने की अनेक स्कीमो यथा कम्पोजिट कर्ज स्कीम, शिल्पवाडी स्कीम, टेक्नोक्रेट स्कीम, 
महिला उद्यमकर्ता सब्सिडी कौ एवज मे कर्ज को स्कोम सहायता को एक खिडको 
स्कोम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाठि के उद्यप्रकर्ताओं को उदार शर्तों पर 
ऋण आदि के अन्तर्गत वित्तीय सहायता ग्रदान की जाती है 

राजस्थान वित्त निगम द्वार प्रदान को जाने वाली विद्चीय सहायता को उच्चतम 
सीमा 90 लाख रुपए है । औद्योगिक इकाइयो की कुशलता से सेवा करने वास्‍्ते समूचे 
राज्य मे 37 शाखा कार्यालय तथा 9 रीजनल कार्यालय है । ब्राच रीजनल कार्यालयों के 
75 लाख रूपए तक की ऋण स्वीकृति तथा 40 लाख रुपए तक के ऋण वितरण का 
अधिकार है । 

राजस्थान वित्त निगम सवाई माधोपुर में स्थापित होन वाले लघु एवं मध्यम 
पैमाने के उद्योगो को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । 

राजस्थान वित्त निगम राज्य विच्योय निगम एक्ट, 395 के तहत्‌ औद्ध।गक 
इकाइयो को स्थायी यूजी, कार्यशील पूजी, विस्तार आधुनिकौकरण नवप्रवर्तन के लिए. 
ऋण मुहैया कराता है । निगम ने राज्य सरकार के एजेन्ट के रूप में ऋण स्वीकृति के 
लिए स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज रूल्स 963 क अन्तर्गत 97 तक कार्य किया ।ये एजेन्सी 
ऋण 3 प्रतिशत की दर से (राज्य सरकार कोष के बाहर) तथा & प्रतिशत (नियम के 
कोष के बाहर) की दर से स्वीकृव किये गए 9 ब्याज का पुतर्भुगतान सतत्‌ किश्तों में 
तथा राज्य सरकार द्वारा गारटी युक्त था । राजस्थान वित्त निगम द्वारा वर्ष 955-56 से 
१974-75 के बीच 33 औद्योगिक इकाइयो को 3) 49 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया 
गया । 

राजस्थान वित्त निगम द्वारा सवाई माधोपुर में वर्ष 7784-85 मे 52 इकाइयों 
के लिए )37 47 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया इसमें से वितरण 98 इकाइयों 
को 49 50 लाख रुपए का किया गया ॥ वर्ष 7990-97 में 40 77 लाख रुपए का ऋण 
स्वीकृत किया गया जबकि वितरण केवल 225 लाख रुपए का हुआ । वर्ष 4990 
9] में 87 47 लाख रुपए के ऋणो की वसूली हुई । दिप्तम्बर 499॥ तक लघु पैमाने 
के उच्चोगो कौ.57 इकाइया बद यो जिनमें राजस्थान वित्त निगम के उा था लाख रुपए 
विनियोजित थे $ निगम ने 43 लघु उद्योग्पे की 53 53 लाख रुपए को सम्पत्ति अभिग्रहित 
को । राजस्थाव वित्त निगम ने विशेष स्कीस के अन्तर्गत विद्योय सहायता सें सेसफेक्स 
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के अन्तर्गत एक इकाई को 37 लाख रुपए स्वीकृत किये जिसमे से 05 लाख रुपए 
वितरित किए । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमी योजना के अन्तर्गत 
28 इकाइयो के लिए 4 08 लाख र्पए स्वीकृत किये जिसमे से 5 इकाइयो को 4 77 
लाख रुपए वितरित किये । सीड पूजी के लिए एक इकाई को 028 लाख स्पए स्वीकृत 
किये । 


सरकार की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्याकन 


सवाई माधोपुर मे बडे पेमाने के उद्योग तथा मझौले उद्योगो कौ सख्या कम 
होने का मुख्य कारण केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जिले मे पूजी बिनियोग नहीं 
करने अथवा अल्पल्प मात्रा मे कराता है । आर्थिक नियोजन के गत साढे चार दशको 
मे जबकि देश मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का बोलबाला था, केन्द्र अथवा राज्य 
सरकार दूसरा एक भी बडे उद्योग की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र मे नहीं की गई । इससे 
जिले के बाशिदे न केवल राजकीय विनियोजन से बचित रहे अपितु निजी क्षेत्र का रूख 
भी अपेक्षित नहीं रहा ॥ 

सरकार की निगाह मे सबाई माधोपुर जिला औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध है । 
इसे ओद्योगिक विकास की दष्टि से मात्र इसलिए पिछडा जिला घोषित नहीं किया गया 
क्योकि यहा पर आधारभूत सीमेट उद्योग जयपुर उद्योग लिमिटेड है । एक मात्र इस 
आधारभूत उद्योग मे वर्ष 987 स उत्पादन बद है । अन्य कोई बडा उद्योग जिले मे 
नहीं है । विडम्बना ही है कि जयपुर उद्याग लिमिटेड के कारण न तो जिले के बाशिदो 
को औद्योगिक विकास का लाभ मिल रहा है और न ही यह जिला औद्योगिक विकास 
की दृष्टि से पिछडा क्षेत्र घोषित हो सका । जयपुर उद्याग लिमिटेड के बारे मे जब तक 
कोई निर्णय नहीं हो जाता यह करने मे कतई सकोच नहीं कि यह जिला औद्योगिक 
विकास की दृष्टि से पिछडा है । जयपुर उद्योग के चालू होने पर भी जिले की पिछडेपन 
को बात प्रभावी ढग से कहीं जा सकती है । सरकार की योजनाओ मे सवाई माधोपुर 
के औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडा नहीं होने से उद्यमियों को यहा सरकार द्वारा 
प्रदत्त विनियोग सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता जिससे वे विनियोग हेतु आकर्षित नहीं 
हो पाते। फिर जयपुर उद्योग के विगत वर्षों से बद पडे होने के कारण उद्यमियों के 
दिलोदिमाग म अनेक तरह की आशकाए घर कर गई है तथा चे यहा विनियोग से विमुख 
हो रहे है । ऐसी स्थिति जिले में उपलब्ध अथाह सीमेट ग्रेड लाइम स्टोन के भडारा 
'क्य कोई उपयोग नहीं हो पा रहा तथा यहा की अद्य सरचना व्यर्थ पड़ी हुयी है । 

ऐसी बात नहीं कि जिले मे महत्त्वपूर्ण परियाजदाएं आयी ही नहीं अतीत तय 
हाल हो मे आयल रिफाइनरी तथा उर्वरक उद्योग जिले मे स्थापित किए जाने प्रस्तावित 
थे कितु कदाचित कारणा से इनका अन्यत्र पलायन हो गया । बड़े व मध्यम पैमाने के 
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उद्योगो की सिक्तिता के साथ यहा लघु उद्योग इकाइयो की स्थिति भी उत्साहवर्द्धक नहीं 
* 

रीको ने सवाई माधापुर मे औद्योगिक विकास बास्ते 6 औद्योगिक क्षेत्र विकसित 
किये है । औद्योगिक क्षेत्रो मे औद्योगिक स्थिति पर दृष्टिपात करे तो स्थिति निशाशाजनक 
परिलक्षित होती है ) नवम्बर १994 तक रीको द्वाए आवंटित किये गए 4१6 भूखण्डो 
मे मात्र 779 लघु उद्योग इकाइया उत्पादन मे सलग्र तथा 6] लघु इकाइया निमाणाधीन 
अवस्था मे थी । 

अन्य सरकारी उपक्रम राजस्थान वित्त निगम द्वारा जिले म प्रदक्त सेवाओ पर 
मजर डाले तो हम पाते है कि निगम की अनेक वित्तीय स्कौमो मे से जिले के उद्यमियों 
को कुछ ही स्कीमो का लाभ मिला है । दिसम्बाः 99] तक लघु पेमाने की 57 बद 
इकाइयो मे राजस्थान वित्त निगम का 34) लाख रुपए फसा हुआ था । 

जिला उद्योग केन्द्र जिले मे औद्योगिक विकास का महत्त्वपूर्ण केद्ध है । इसमे 
एक महाप्रबंधक ठथा पाच प्रबंधक नियुक्त है जिनके कार्यो का पृथक... पृथक विभाजन 
है कितु जिला उद्योग केन्द्र का कार्य केवल इकाइयो का पजाकरण तंथा उन्हे सब्सिडा 
की व्यवस्था करना तक सभवतया सीमित रह गया है । 

सबाई माधोपुर में औद्योगिक विकास से सबधित जो विभिन्न सरकारी तथा अन्य 
सस्थाए है उन्हे जिले मे दोव्र औद्योगिक बिकास वास्ते सचष्ट रहना होगा अन्यथा जिले 
का औद्योगिक विकास कौ दृष्टि से गति पकडना बडा मुश्किल होगा । 


राजस्थान के ओद्योगिक विकास मे सवाई माधोपुर जिले का योगदान 


सवाई माधोपुर म समृद्ध प्राकृतिक ससाथना का लाभ नहा उठा याने के कारण 
'यहां औद्योगिक इकाइयो का अपक्षित गति से विकास नहीं हो सका जिसस रातस्थान 
के ओद्योगिक विकास मे सवाई माधोपुर तिल का योगदान राज्य के अन्य जिलो की 
तुलना मे कम रहा है ) यहा की वर्तमान ओद्योगिक स्थिति के आधार पर ग्जस्थान के 
औद्योगिक विकास मे सवाई माधोपुर जिले का योगदान निम्नलिखित है 


सीमेन्ट उत्पादन 


राजस्थान देश कय प्रमुख सीमट उत्पादक राज्य है । सामट उत्पादन का एक 
प्रमुख प्लाट जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर जिले म स्थित है । यह प्लाट अपना 
स्थापना सं लेकर 985 तक बट प्लाट तकनाक पर आधारित सीमेट उत्पादन मे महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाता रहा है । यहा से सोमट को आपूर्ति राजस्थान त्रथा दश के अन्य प्रान्ता 
म की जाती रही है 


वउ4 राजस्थान को औद्योगिक अर्थव्यदस्था 


सबाई माधोपुर स्थित जयपुर उद्योग लिमिटेड का सीमेट उत्पादन निम्नाकित है 








जयपुर उद्योग लि0 मे सीमेट उत्पादन 
वर्ष सीमट उत्पादन (टनो मे) 
490 रत 800460 
]97-72 69852 
4972 73 682340 
4973 74 563789 
4985-86 44336 





स्नाव॒१ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट यजटीयर्स, सवाई माधोपुर 98॥ 
2 जिला उद्याय कार्यालय, सवाई माधोपुर 


एलपीजी रिफलिग 

सवाई माधोपुर स्थित इण्डियन ऑयल कॉरपरेशन का इण्डियन वाटलिग प्लाट 
एल पी जी रिफ्लिग का कार्य करता है । यह प्लाट राजस्थान मे एल पी जी रिफलिंग 
का एक मात्र मेजर प्लाट है । इण्डियन बाटलिग प्लाट को स्थापना वर्ष 4986 में हुयी। 
वर्ष 3990 में इस प्लाट द्वारा 39928 मीट्रिक टन एल पी जी गैस को सिलैंण्डरो मे भरा 
गया ॥ प्लाद की सस्थापित क्षमता 50,000 मीट्रिक टन है ।॥ 


अन्य मझौले उद्योगों का उत्पादन : 

जिले में बाटलिय य्लाट के अलावा दो मझौले उद्योग. एक तिलम सघम 
परियोजना, गगापुर सिटी तथा दूसरा गोल्डन हिल ग्रेवरो सवाई माथोपुर है जो क्रमश 
सरसो व मूगफ्ली का ठेल तथा बीयर का उत्पादन करते हैं । वर्ष 7993 तक इन उद्योगों 
के निर्माणाधीन अवस्था में होने के कारण उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ ॥ 


लघु उद्योगो का उत्पादन : 


सवाइ माधोपुर में लघु उद्यागा कौ महत्त्वपूर्ण भूमिका है | विगत दशक मं 
लघु उद्योगा की सस्या में उल्लेखनीय बृद्धि हुयी है । सवाई माधोपुर में वर्ष 993 में 
448 पजीकृत लबु उद्योग इकाइया थी, जिनमे 868 06 लाख रुपए का विनियोजन था 
दया ॥3663 व्यक्ति रोगजार याए हुए ये / 


खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद : 


'सवाइ माधोपुर में खादी उद्योग के अन्तर्गत सूती एवं ऊनी खादी तथा ग्रामोद्योग 
के अत्तर्गत 5 प्रकार की उद्योग इकाइया है जो चर्म, घाणी तेल, लुहारी सुथारी, कली 
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चूना, कुम्हारी रेशा, बास बेत, अनाज दाल प्रशोधन, अखाद्य वेल साबुन, गुड खाण्डसारी, 
ताड़ गुड, कल प्रशोधन, टेक्सटाइल, सेवा, हाथ कामज के उत्पादन मे सलग्न है । वर्ष 
१990-97 में सूत्ती एवं ऊनी खादी का उत्पादन 70 49 लाख रुपए का हुआ तथा बिक्री 
'इस वर्ष 24 00 लाख रूपए की हुयी । खादी उद्योग मे 360 व्यक्ति पूण एव आशिक 
रोजगार प्राप्त किये हुए थे । वर्ष 990-97 मे ग्रामोद्योग मे 65 १8 लाख रुपए का उत्पादन 
तथा 77786 लाख रुपए की बिक्री हुयी ।इन उद्योगों म 2032 व्यक्तियों को रोजगार 
मिला हुआ था । 


पर्यटन उद्योग : 


सवाई माधोपुर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप मे जाना 
जाता है । रणथम्भोर की बादियो मे दुर्ग के अतिरिक्त सुविख्यात रणथग्भार नेशनल पार्क 
है जहा वन्य जीव और सुरम्य नैसर्गिक सौदर्य के कारण देशी विदेशी पर्यटक अनायास 
आकर्षित होऐ हैं । वर्ष 4983 84 मे सवाई माधोपुर में 49575 स्वदेशी तथा 288 विदेशी 
'पर्थटक आए जिनकी सख्या तेजतर गति से बढकर वष 4990-9॥ में क्रमश 3594 
तथा 6432 हो गई । 


बनोत्पाद : 


तेदू के पत्ते व जलाऊ लक्कडी/कोयला जिले के वनो को मुख्य उपज है । 
वर्ष 986 87 मे उत्पादित तेदू के पत्तो का मूल्य 27050 रुपए था ) बने को लघु उपज 
से 3986-87 में 367775 रूपए की आय हुयी । वनों से आद्य मे राजकीय अधिग्रहण 
द्वारा निकाली गई लकडी एवं अन्य वन्य उपयो से 47000 रुपए उपभोक्ताओ एवं खरीददारों 
द्वारा निकाली गई लकड़ी से 276000 रुपए तथा वन नियोजन के अन्तर्गत 272000 रुपए 
की आय हुयी । 


डेयरी उत्पाद : 


जिले मे 4988-89 मे पजीकृत डेयरी सहकारी समितियों कौ सख्या 76 थी 
जिनमे १4750 सदस्य थे ५ १988-89 मे 75 43 लाख किलोग्राम दुग्ध का सप्रह किया 
गया। प्रतिदिन दुग्ध सग्रह क्षमता 5720 किलोग्राग थी । 


औद्योगिक कच्चा माल : 


जिले मे कृषि आ, आरित उद्योगे के विकास के लिए विलहनो का उत्पादव भापूर 
है तथा खनिज आधारित उद्योगो के विकास के लिए आवश्यक खत्रिजों की पर्याप्त मात्रा 
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मे उपलब्धता है । वष 988 89 मे सवाई माधोपुर मे खाद्यान्न का उत्पादन उबाउबं4 
टन दाला का उत्पादन 4279॥ टन लिलिहन का उत्पादन 80044 टन गन्ने का उत्पादन 
१3375 रन तथा तम्बाकू का उत्पादन 455 टन हुआ । बंध 990 मे प्रमुख ख़निजो का 
बिक्री मूल्य 2250 3 हजार र्पए तथा अप्रधान खनिजा का बिक्री मूल्य 03247 9 हजार 
रुपए था । 

सवाई माधोपुर जिले मे औद्योगिक विकास को सभावना का यदि भरपूर उपयोग 
किया जाए तो यह जिला न केवल राजस्थान म बरन्‌ समूचे देश मे महत्त्वपूर्ण औद्योगिक 
केन्द्र के रूप गे विकसित हो सकता है ॥ 


जिले के औद्योगिक विकास को प्रोन्नत करने हेतु उद्यमियो एब सरकार 
को विनियोग के लिए आमत्रित करने का प्रयास 


सवाई माधोपुर जिला प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से समूचे राजस्थान मे अपना 
सानी नहा रखता । यहा विस्तृत समतल भू भाग कृषि उपयोग क्षेत्रफल बन जल खनिज 
आदि बहुतायत म॑ उपलब्ध है । पशु सम्पदा मे भी जिला सम्पन्न है । उत्पाद को देश 
के बडे से बडे बाजारों तक पहुचाने मे कोई कठिनाई नहा ब्रोड गेज रेलबे लाइन जिले 
के मध्य से होकर गुजरती है । 

जिले म उपलब्ध ससाधनो पर आधारित कुटीर खादी व ग्रामाद्योग डेयरी उद्योग 
पर्यटन उद्याग मध्यम पैमाने के उद्योग तथा बडे पैमाने के उद्याग स्थापित किए. जा सकते 
है । बड़ पेमाने के उद्यागा म यहा आधारभूव उद्योग यथा आयल रिफाइनरीज सीमेट 
उद्योग उर्वरक उद्योग स्थापित किए ता सकते है । अन्य बडे उद्योगो मे साल्वेट एक्सटैक्शन 
व आधुनिक जूते निमाण को इकाई स्थापित को जा सकती है । 

दश के उद्यमिया तथा सरकार को चाहिए कि वे सवाई माधापुर की समृद्ध 
ओद्योगिक सभावयता का लाभ उठाए, पूजी विनियोग द्वारा अधिकाधिक औद्योगिक इकाइयों 
का स्थापना कर । जिले क आधद्योगिक विकास के अतात मे साहू जेन ग्रुप ने सवाई 
माधापुर को धना प्राकृतिक सम्पदा को भाप कर यहा आधार भूत सीमेट प्लाट स्थापित 
किया जिसने राष्टाय स्तर पर नवान आयाम स्थापित किए । देश के औद्यागिक मानचित्र 
'पर चिमनिया वाला सवाई माधापुर तिला सदेव चिन्हित रहा । यद्यपि तथाकथित कारणा 
स जयपुर उद्याग लिमिटड म उत्पादन बद है ।चिसक भविष्य म प्रारभ हाने की सभावना 
है । 

जयपुर उद्याग जैसे अनेक बड़े उद्योगा की सभाव्यता जिले मे मौजूद है । सभी 
विनियोनका के लिए जिल के ओद्यागिक द्वार खुले है । यहा साम्प्रदायिक सौहार्द्र है 
अमन चैन है स्वच्छ आद्योगिक वातायरण हैं विकास क अनुकूल ओद्यागिक सस्कृति 
हैं जन समूह उद्यमिया क स्वागत के लिए लालायित है । जिला मुख्यालय पर खेरदा 
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एवं आरटी आर तथा गगापुर हिडौन ऐसे औद्योगिक क्षेत्र है जो ब्रोड़ गज रेलवे लाइन 
पर स्थित है । राज्य सरकार को पूजी विनियोग सब्सिडी सुविधा उपलब्ध है । अब त्तो 
जिला यर्यटन की दृष्टि से भी काफी समृद्ध होता जा रहा है रणथम्भोर राष्टीय पार्क॑ 
के कारण सवाई माधोपुर की अन्तर्राष्टीय ख्याति है । पर्यटन से सबधित अनेक औद्योगिक 
इकाइया यहा स्थापित की जा सकती है ॥उच्चमी यहा किस तरह का उद्योग लगाना चाहते 
है तथा कितनी मात्रा म पूजी विनियोजन चाहते है इसकी न्यूनतम से अधिकतम सभावना 
यहा मौजूद है । 

जब हम एकात मे चिन्तन करवे है या अन्य के साथ विचार विमर्श यह विचार 
मतब्य सामने आता है. समझ नहीं आता सम्पदा की दृष्टि से इतना सम्पन होने के 
बावजूद यहा औद्योगिक इकाइयो का अकाल है माना पर्यावरण के कारण उद्यमियों को 
स्वीकृति नहीं मिल पादी होगी मगर पर्यटत से सबधित ओद्योगिक इकाइया भी नहीं 
गैर प्रदूषणकारी इकाइया तो होनी चाहिए, और जो प्रदूषण कारी इंकाइया है उनके प्रदूषण 
को नियत्रित भी तो किया जा सकता है जिसकी सुविधाए आज के वैज्ञानिक युग मे उपलब्ध 
है । हमारी सम्मतति स॑ तो एक ही कारण नजर आता है उद्यमियों को यहा की औद्योगिक 
सभाव्यवा का ज्ञान नहीं यदि है तो जिले क औद्योगिक हालत बदतर नहीं होते । 

भारत सरकार की नवीन अर्थिक नीतियो के कारण समूचे दश मे उत्तरोत्तर 
औद्योगिक विकास का माहोल सर्जित हो रहा है । उद्यमियां को अनक रियायते प्रदान 
की जा रही है लाइसेस राज का खात्मा हो चुका है । देश क ओद्योगिक घरानो को 
चाहिए कि वे सवाइ माधोपुर को सुदृढ अद्य सरचना ससाधना की बहुलता को दृष्टिगत 
रखते हुए सभावितर आधारभूत उद्योग स्थापित करे । सवाई याथोपुर पिछले वर्षो से सरकारी 
विनियोग की दृष्टि से उपेक्षित रहा है । सरकार को जिले की औद्योगिक सभाव्यता को 
दण्ुजर नहीं करना चाहिए । सरकार को यहा के सस्राधनो की उपलब्धता के आधार 
पर तथा सतुलित विकास के लक्ष्य को ध्यान मे रखकर चिनियोजन मे अधिकाधिक दृद्धि 
'करनी चाहिए । स्थानीय उद्यमियो को भी चाहिए कि वे यहा की औद्योगिक सभाव्यता 
का भरपूर लाभ उठाए ) 


सवाई माधोयुर मे ओद्योगिक विकास की भावी सभावनाए 


कई आायोयुर उज्त्स्थामा दज्य हहर दुप्ता आजि गहत्वपूर्ा जिद है. / कृषि यहा. 
के लोगो का मुख्य व्यवसाय है । सवाई माधोपुर मे प्राकृतिक ससाधना की प्राप्यता 
आधारभूत सुविधाए उद्योग सस्थापना की प्रेरक सुविधाए स्थानीय जन आवश्यकता सम्पूर्ण 
देश मे माग वाले उद्योग आदि के आधार पर औद्योगिक विकास की अच्छी सभावनाएँ 
है । यहा खनिज आधारित ससाधन आधारित तथा माय आधारित उद्योगो के विकास 
की प्रचुर सभावना है । सवाई माधोपुर जिले मे औद्योगिक इकाइयो का विकास मुख्यत 
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उद्यमियो की प्रतिक्रिया और औद्योगीकरण के प्रति उसक दृष्टिकोण पर निर्भर है । यह 
इस बात पर भी निर्भर करता है कि सरकार जिले में ओद्यागिक विकास वास्ते पर्याप्त 
औद्योगिक वातावरण का कितना सृजन करठी है । सवाई माधोपुर मे औद्योगिक विकास 
की भावी सभावनाएँ निम्नलिखित शोीर्षका से स्पष्टत परिलक्षित होती है 

क्षेत्रफल सवाई माधोपुर जिले का क्षेत्रफल वर्ष 98 मे 0527 0 वर्ग कि मी 
था । जो सम्पूण राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल 342000 वग किमी का 308 प्रतिशत 
है । अनुभव यह बताता है कि विस्तृत क्षेत्रफल विस्तृत सभावनाओ का जनक है । विस्तृत 
क्षेत्रफल अपने मे अथाह ससाधन समेटे हुए रहता है । ग़जस्थान का थार मरूस्थल विस्तृत 
भू भाग तक व्यापक है । थार मरुस्थल मे खनिज व कृषि विकास कौ विपुल सभावनाए 
विद्यमान है । सवाई माधोपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धनी है । 


प्राकृतिक ससाधन 


सवाई माधोपुर प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से काफो समृद्ध है । यहा खनिज 
एवं कृषि आधारित उद्योगा के विकास के लिए पयाप्त मात्रा मे खनित्र तथा कृषि उत्पाद 
उपलब्ध है । बन क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला प्रान्त के अति सम्पन्न जिलो मे है । पशु 
सपदा की यहा कोई कमी नहीं है मत्स्य भी अपेक्षित मात्रा मे है । जिले मे उपलब्ध 
प्राकृतिक ससाधनो का विवरण निम्नलिखित है 

खनिज सवाई माधोपुर मे लगभग सतरह प्रकार के प्रधान व अप्रधान खनिज 
पाए जाते है । प्रधान खनिजा मे चायना क्ले व व्हाइट कल फैल्सपार फायर क्ले लाइम 
स्टोन लाल व पीला आकर्स क्वार्टज सिलिका सैण्ड और सोप स्टोन आदि तथा अप्रधान 
खनिजो मे ब्रिक अर्य ग्रेनाइट ककर बजरी लाइम स्टोन (चूना) मार्बल (ब्लाक) 
मेसोनरी स्टोन मिल स्टोन मुर्म पटटी कातला व सैण्ड स्टोन आदि मुख्य है । 

कृषि सम्पदा कृषि सम्पदा की दृष्टि से सवाइ माधापुर राजस्थान का महत्त्वपूर्ण 
जिला है । अधिसख्यक जनसख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है । जिले मे मुख्यत बाजरा 
सक्‍्का मुगफली ज्वार दलहनी फसले गेहू, जौ चना सरसा अलसी व तारामीरा की 
खेती की जाती है । जिले म॑ भूमि उपयोग उद्देश्य के लिए रिपोर्टिंग क्षेत्र 705273 हैक्टेयर्स 
है । वर्ष 4988 89 म शुद्ध बोया गया क्षेत्र 50032 हैक्टयर्स है जो कि भूमि उपयोग 
हेतु रिपोर्टिंग क्षेत्र का 47 59 प्रतिशत है । 

पशु सम्पदा सवाई माधोपुर मे गाय/बेल भैस/भैसे भेडे बकरिया घोडे एव 
ट॒टू गधे एवं खच्चर ऊट सअर आदि पशु तथा बतखै व मुर्गे/मुर्गी आदि कुक्कट बहुतायत 
मे पाए जाते हैं । जिले मे वर्ष 7972 म पशुधन सख्या 499776 थी जो बढकर 988 
में 4706937 हो गई । वर्ष 4988 मे 4504॥ कुक्कट थे । 
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आधारभूत संरचना : 


सवाई माधोपुर आधारभूत सरचना की दृष्टि से राजस्थान का महत्त्वपूर्ण जिला 
हैं । सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहले जिले के ब्रोडग्रेज के माध्यम से दिल्‍ली और बम्बई से 
जुडे हुए होना है । हाल ही जिला राजधानी जयपुर तथा महत्त्वपूर्ण मरू जिला जोधपुर 
बीकानेर से भी ब्रोडगेज से जोड दिया गया है । इससे थार मरूस्थल की अथाह खनिज 
सपदा का लाभ जिले को मिल सकेगा । समूचे जिल मे 88 कि मो लम्बी रेल लाइनों 
का जाल बिछा हुआ हैं जिस पर अठारह रेलवे स्टेशन है । 

जिले मे विद्युत आपूर्ति के लिए सवाई माधोपुर गगापुर सिटी हिन्डोन सिटी 
तथा मण्डावर मे 32 के वी ग्रिड सब स्टेशन है । करोली क्षेत्र मे बिजलो को अबाध 
गति एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने वास्ते 77 अप्रेल 993 को तत्कालीन राज्यपाल श्री 
एम चन्ना रेड्डी के कर कमलो द्वारा 32 के वी सब ग्रिड स्टेशन का शिलान्यास किया 
गया । इस ग्रिड स्टेशन ने मई 3994 मे कार्यारभ कर दिया है । सिंचाई सुविधा वास्ते 
राज्य को सबसे बडी नदी चम्बल व बनास इस जिले मे होकर बहती है तथा मोरेल 
काली सिल जग्गा नदिया कृषि उत्पादन को बढाने मे मदद देठी है । 

सवाई माधोपुर मे सामान्य शिक्षा के चार महाविद्यालय के अतिरिक्त व्यावसाथिक 
शिक्षा के तीन महाविद्यालय है । जिले के सभी महाविद्यालयों मे वाणिज्य शिक्षण की 
व्यवस्था हैं । जिले के 78 स्कूलो मै व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हे । इनके 
अलावा जिले मे बैंक सचार, चिकित्सा आवास आदि ख्रुविधा भी यथोचित है । 


औद्योगिक क्षेत्र : 


सबाई माधोपुर मे वर्तमान मे हिन्डौन सिटी, गगापुर सिटी, खेरदा आर टी आर 
करौली औद्योगिक क्षेत्र है । नवम्बर 99] तक इन औद्योगिक क्षेत्र में ॥88 भूखण्ड 
आवटन के लिए उपलब्ध थे । हाल ही राजर यान सरकार ने रीको के ओद्योगिक क्षेत्रों 
में स्थापित इकाइयों को भो पूजी विनियोजन सब्सिडी सबधी ैयायत घोषित को है । 
यह सरफार की महत्त्वपूर्ण घोषणा है, इससे रीको ओद्योगिक श्षेत्मे से उद्योगों का तीत्र 
'बिकास सभव हो सकेगा । 


संभावित बड़े उद्योग + 


सवाई माधोपुर मे निम्नाकित बडे पैमाने के उद्योगा की स्थापना की ग्रचुर सभावया 
है; 

3 ऑयल रिफाइनरी - सचाई माधोपुर मे सार्वजनिक क्षेत्र मे आयल रिफाइनरी 
स्थापित की जा सकती है, इस बात की सिफारिश राजस्थान राज्य ओद्योगिक दथा खनिज 
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विकास निगम लिमिटेड के सर्वे दल ने अक्टूबर 4977 मे की । जिले मे आयल रिफाइनरी 
के स्थापित होने के विभिन्न आधार मौजूद है । इसम महत्त्वपूर्ण सवाई माधोपुर की 

कादला बदरगाह से निकटता है ।रिफाइनरी के लिए कम खर्च पर बदरगाह से पाइप 
लाईन लगाई जा सकती है । सवाई माधोपुर मे ब्रोड गेज रेलवे लाइन होने के कारण 
'रिफाइनरी को पेटोल उत्पाद बाजार तक पहुचाने मे कोई कठिनाई नहीं होगी । सवाई 
माधापुर मे आयल रिफाइनरी के स्थापित होने का अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू इसके कोटा 
औद्योगिक केन्द्र से समीपता है । मेफता सुगमता और मितव्ययता से कोटा के खाद कारखाने 
को भेजा जा सकता है । इसके अलावा विद्युत और पानी पर्या्त मात्रा में उपलब्ध है। 
'रिफाइनरी की स्थापना सतुलित ओद्योगिक विकास का मार्ग सुनिश्चित कर सकेगी इससे 
देश के बहुजन घनत्व बाले क्षेत्रा से सवाई माधोपुर जैसे कम घनत्व वाले शेत्र की ओर 
श्रमिक मोबाइल हो सकेगे । रिफाइनरी की स्थापना से क्षेत्र मे सहायक प्रासेसिग तथा 
अन्य माग आधारित इकाइयो की स्थापना द्वारा क्षेत्र मे सुदृढ़ औद्योगिकरण की अपेक्षा 
की जा सकती है तथा आय व रोजगार के अवसर सृजित होगे । 

2 खाद सयत्र सबाई माधोपुर मे बाम्बे हाई प्राकृतिक गैस को आसान 
उपलब्धता को देखते हुए बडे पैमाने का खाद सयत्र स्थापित किया जा सकता है । डाई 
अमानिया फास्फेट विषम खाद फर्टीलाइजर प्लाट सल्फ्यूरिक एसिड से अमोनियम की 
काम में लेकर तेयार की जाती है । तथा सल्फर का उपयोग हिन्दुस्तान जिक उदयपुर 
द्वारा किया जाता है और राक फास्फेट भी प्रदेश मे उपलब्ध है इसलिए अमोनिया खाद 
का कारखाना भी सवाई माधोपुर मे लगाया जा सकता है ! 

3 सीमट सयत्र सवाई माधोपुर मे सीमेट ग्रेड लाइम स्टोन के भरपूर भडार 
है इसके आधार पर बडा सीमेट सयत्र आगामी तोस वर्षो तक निर्बाध गति से चलाया 
ता सकता है । उपलब्ध लाइम स्टोन का उपभोग स्थानीय जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा 
क्या जाता है यह प्लाट 987 से बद है । ज्लि मे लाइम स्टोन को उपलब्धता तथा 
आधारभूत सुविधाओ को मद्देनजर रखते हुए जयपुर उद्योग को पुन प्रारभ करने मे कठिनाई 
नहीं होनी चाहिए । सवाई माधोपुर मे अन्य सीमेट सयत्र स्थापना की सर्वाधिक सभावना 
है । 

मध्यम पैमाने के उद्योगा की स्थापना की सभावनाएँ 

सवाई माधोपुर मे स्थापित किये जा सकने वाले मझौले श्रेणी उद्योग निम्नलिखित 


१ रेड मड पी वी सी पाइप्स एण्ड शीटस सवाई माधोपुर 
2 प्रा स्टेसड काक्रीट रेलवे स्‍लीपर सवाई माधोपुर 

3 सिलिका सेण्ड बेनेफिकेशन प्लाट हिडौत 

4 इनेक्शन ग्लास वायल्स हिडौन 
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की बढ़ती हुई माग, वाजार म इसको वटती हुई प्रवृत्ति और कच्चे माल की स्थानीय 
उपलब्धवा को दृष्टिगत रखते हुए गयापुर मिट में खाद्य तेल रिफाइनरी की स्थापना की 
प्रचुर सभावना है । 

6 साल्वेंट एक्स्ट्रेक्शन प्लाट, सवाई माधोपुर - सवाई माधोपुर स्वर्ण-क्राति 
(तिलहना का उत्पादन) को ओर अग्रसर ह । वर्ष 4988-89 में ,80,044 टन तिलहन 
का उत्प'दन हुआ । तिलहन के उत्पादन को देखते हुए सवाई माधोपुर मे बडा साल्वेट 
एक्सट्रक्शन प्लाट स्थापित किया जा सकता है ॥सवाई माधोपुर मे खाद्य तेलो की मेकेनिकल 
एक्सपेलर यूनिट द्वारा क्क्स बहुतायत म उत्पादित को जाती है । 

7 मार्डर्न शूज मेनुफेक्चुरिंग प्लाट, सवाई माधोपुर . वर्ष 988 मे सवाई माधोपुर 
मे ॥7 लाख के करीब पशु थे । स्व रोजगार मे लेंगे लोगो का चमडे के जुते बनाना 
यहा एक मुख्य व्यवसाय ह । खाल आर चमडा जिले मे प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है इसलिए 
जिले मे आधुनिक जुते बनाने का प्लाट लगाया जा सकता है। 
सवाई माधोपुर जिले मे पचायत समितिबार सभावित लघु उद्योग : 

। खवाइ माधोपुर पचायत समित्ति मे लघु पैमाने के उद्योगों मे सीमेट काक्रीट 
होलो ब्लाक, प्लास्टिक रिप्रासेसिग, प्री कास्ट फेरो सीमेट वीनस होटल नर्सिंग होम ब्रेड 
यूनिट सर्जिकल एण्ड हाउसहोल्ड रबर ग्लोबज (निर्यात मूलक इकाई) आदि स्थापित 
किये जा सकते हैं । 

2 बौली म चूना भट्टा, आयल मिल, फ्रेब्रिकेशन एण्ड रिपेयर शोप, इलेक्ट्रीकल 
रिपेयर शॉप, ऑयो/ट्रेक्टर रिपेयर शॉप स्टोन डेकोरेटिबव ऑटीकल आदि इकाइया स्थापित 
की जा सकती हैं । 

3 खण्डार मे मिनरल ग्राइडिग (रेड आक्प्ताइड) चूना भट्टा, आयल मिल, क्ले 
ब्रिक्स, स्टोन क्रेशर फेब्रिकेशन एण्ड रिपेयर शोप, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शोप, आटो/ट्रेक्टर 
रिपेयर शोप आदि इकाइया स्थापित को जा सकती है । 

4 हिन्डौन से लघु पैमाने के उद्योगों में टायर रिट्रेडिग प्लॉट सोमेंट कांक्रौट 
होलो ब्लाक, सोमेट आधारित आइटम, नर्सिंग होम, रिक्लेमेशन ऑफ लुद्रिकेटिंग आयल, 
टर्न आवर जूट बेगस, प्रो कास्ट फेरों सोमेट बीनस आठो फौल्टर एलीमेटस, ट्रक बॉडी 
बिल्डिंग, ब्रेड यूनिट, प्लास्टिक रिप्रोसेसिय यूनिट, स्टोन क्रेशर आदि इकाइयों स्थापित 
को जा सकती है । 

5 टोडाभीम मे ऑयल मिल, रिपेयर एण्ड फेब्रिकेशन शोप, आटो ट्रैक्टर रिपियर 
शोप, इलेक्ट्रकिल रिपियर शोप आदि इकाइयां स्थापित को जा सकती है । 

6 गंगापुर मे लघु पैमाने के उद्योगो में सामेट काक्रौट होलो ब्लाक, नर्सिंग 
होम, गेलर फ्लोर मिल, केटल फीड यूनिट, मिनरल ग्राइंडिग यूनिट, फेब्रिकेशन एण्ड 
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रिपेयर शोष, वाशिम सोप यूनिट टर्न आवर जूट बेगस, आदि इकाइया स्थापित की जा 
सकती है । 

7 बामनवास में क्ले ब्रिक्स, आयल मिल, रेड स्टोन चिप्स फब्रिकेशन रिपेयर 
शोप, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शोप आदि इकाइया स्थापित की जा सकती है । 

8 नादौतो मे आयल मिल, रिपेयर एण्ड फेब्रिकेशन शोप, आटो ट्रेक्टर रिपेयर 
शोप, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शोप आदि इकाइया स्थापित की जा सक्तो है । 

9 करोली मे फ़यूब फ्रोम द वेस्ट स्टॉन कटिण एण्ड पालिशिंग यूनिट (करोली 
स्टोन टाइल्‍स) होटल, (केला देवी), इम्म्ुड बर्निंग ऑफ लाइम (एन आर डो सी बेसड 
रेक्नोलॉजी, स्टोन क्रेशर ब्रेड यूनिट फब्रिकेशन एण्ड रिपेयर शोप अगरबत्ती यूनिट, बाशिग 
सोप यूनिट, सीमेट बेसड आयटम स्टोन वेयर एण्ड डेकोरेटिव आयटम आदि इकाइया 
स्थापित की जा सकती है । 

70 सपोरत मे आयल मिल, रिपेयर एण्ड फेब्रिकशन शोप आटो/ट्रेक्टर रिपेयर 
शोष, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शोष आदि इकाइया स्थापित की जा सकेती है । 

सवाई माधोपुर मे मध्यम एवं लघु पैमाने की ॥0॥ इकाइया स्थापित की जा 
सकती है ।जिप्तमे 7073 35 लाख रुपए के पूजी विनियोजन की जरूरत है । इन इकाइयो 
में 4338 लोगो को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है । 

शिल्प आधारित उद्योग . 

सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर शिल्प सकेन्द्रण उपलब्धता को देखते 
हुए उपयुक्त स्थानों पर शिल्प आधारित निम्नाकित कुटीर उद्योगों की स्थापना की जी 

सकती है . 

_ क्रस उ्योगो का विशण__._..... 

त लकड़ो के खिलौने 
नमदा 

3 चूडी बनाना 

4 कृत्रिम ज्वैलरी 
5 

6 








डाल बनाना 
'कसीदाकारी 
पतला दाशा 

8 'पापड 

9 पत्थर पर नवकासी 

40 बोडी उद्योग 

वा पोटरी 

१2 बास उत्पाद 
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3 स्टोन ग्रिट 4 प्लास्टिक का सामान 

2 ईंट भट्टा एवं चूना भट्ट 2. आईंस एवं आईम केडी, आईस 
क्रीम 

3 सोमेट आर्टरिकल्स 3. प्रिर्टिंग प्रेस 

4 पत्थर को कटिग एवं पालिशिंग 4. व्लामज की चैलिया एवं डिब्बे 

5 सिलिकेट, चोनी के बर्तन 5 इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग 


सवाई माधोपुर जिले में ओद्योगिक विकास का प्रमुख समस्याएं, 

सवाइ माधोपुर के आद्योगिक विकास वास्ते पर्यात प्राकृतिक ससाधन, अनुकूल 
मानवोय ससाधन तथा सुदृट अद्य सरचना मौजूद है, इसके बावजूद यहा औद्योगिक विकास 
का मार्म प्रशस्त नहीं हो सका है इसके लिए अग्राक्ति समस्याएं विशेष रूप से उत्तरदायी 
है; 

(१) सडको का अभाव : सडक समाज की खुतियादी आवश्यकता है । 
सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति मे सडफो का योगदान उल्लखनीय है । गावों 
में शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसारण, चरिवार कल्याण एवं परिवार तियाजन 
कार्यक्रम की सफलता तथा कृषि की तथीनतम तकनीकी की जानकारी किसानो तक पहुचान 
में सडको के महत्त्व को भलीभाति समझा जा सकता है । सडका के निमाण से न केवल 
आम्यजनो का आधिक विकास होठा है अपितु चाद्धिक एव नतिक विकास भी होता हैं। 

सडको का महत्त्वपूर्ण योगदात होने क बावजूद सवाइ माधोपुर इस दृष्टि स 
सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्रो म है । काफी तादाद में गाव सडक यातायात से जुड़े हुए नहों 
है । यदि कुछ जुड़े हुए भी है तो इल्वे स सम्पर्क के रूप मे जोड़ने वाली सड़कों का 
अभाव ''रेल्वे से गाबो की निक्टता का लाभ"! मोमित कर देताहै । सटकों के अभाव 
में दूरदाज के गरमवाशियो को अनेक कठिनाइयों का सामाना करना पड़ता है । वे बाह्य 
जगत को चकाचोंध से बिल्कुल अनजान होते हैं । रोजमर्र को चीज गावा में मुहैया 
नहीं होते के कारण इन्ह अपनो आवश्यक्ताएँ सीमित कर लेनी पडटतो है । सडका के 
अभाव मे ग्राम्मजन कृषि उत्पादों को मडियो तथा लाभप्रद बाजारों तक नहीं पहुचा सकते 


हैँ 





सबार्ट माधोपुर में ब्ध 788-89 मे सडको को लम्बाइ मात्र 7768 क्रम 
थी, जिसमे टामर की 283 कि मी , धात्विक 38 किलमोटर ग्रेवल 766 कि मी तथा 
कच्ची सडके 20॥ क्मो थी | शाध्ट्रोय राजझाग को लम्बइ तो केवल 20 कर्मी ही 
थी 











बर्च 98 को जनगपना के दए्णत सकलित को गई सूचता के अनुसार ज्लि 
के 7534 आबाद ग्रामा में से 342 ग्राम चक्की सडक अथबजा सुखझ्य सडक्तो से जुड हुए 
थे | पकको सडक से जुडे हुए गाव 22 2? फ्रतिसत थे । स्प्ट है जिले के आवाद 
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ग्रामा में 77 7] प्रतिशत गाव पक्की मुख्य सडका से जुडे हुए नहीं थे । जिले मे प्रति 
00 वर्ग किमी क्षेत्र मे सडको को लम्बाई 879 किमी हीं है । प्रति एक हजार 
की जनसस्या पर सडको को लम्बाई का आसन वर्ष 498] को आबादी के अनुसार मात्र 
॥१5 किमो एव वर्ष 4988 की अनुमानित आवादी पर 099 किमी रहा । 

(2 ) पेयजल को तरसते वाशिदे पयजल इठ सभी को मूलभूठ आवश्यकता 
है जिनमें प्राथ है चाहे वे मानव हो या फिर पशु पक्षो आर पेड पांघे । सविधान के 
अन्दर्गत पीन का पानी उपलब्ध कराना मुख्य सर्प से राज्य सरकारों का दायित्व है और 
इस राज्य सरकारों की याजनाओ के अन्तर्गत च्यूबतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 
शामिल क्या गया है । 
भ्ाजादी के साटे चार दसक बीत जाने के बाद और दश के आर्थिक नियोजन 
के बावजूद बहुतेर गाव आज भी सही अर्थो म पेवजल से वचित हैं । तालाबों, पोखरों, 
जरना, चहरा आदि से लाग पानी लेकर आत हैं आर इस्तेमाल करट हैं, जो अवसर दूषित 
हाता है । 

सचाइ माधापुर जिले के अधिकाश गाव पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त है। 
समसन्‍्याग्रस्त गावा के अन्दगत ऐसे गावों का सम्मिलित किया जाता है जहा या तो 6 
किमी की दूरा तक अथवा 45 मीटर को गहराई ठऊ पानों का खोत नहीं है । इसके 
अलावा एसे गाव भी समस्याग्रस्त ह जहा पानी म ख़्यपन लोहतचच, फ्लोराइड या अन्य 
विपाक्त तत्व हैं । 

१०8। को जनगणना के अनुसार जिले के सभी 7 कस्बो में पेयजल मुहैया 
है, कितु गावा की स्थिति पर दृष्टिपात करे तो पाते हैं कि कुल 4534 गावों में 376 
गाव सृमस्याग्रम्त थे क्वल ॥59 गाव हो गैर समस्याग्रस्त थे । पेयजल की दृष्टि से 
माच 989 तेक भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया । यद्यपि कस्बों मे तथाकथित पेयजल 
आपूर्ति की व्यवस्था है । 525 गाबा से से अभी 4367 गाव समस्याग्रस्त थे स्पष्ट है 
कुल गाता मे स 69 84 प्रतिशत रपव पयजल की दृप्टि से समसस्‍्याग्रस्त हैं । 

(३ ) निरक्षरता का अंधकार : निरक्षरण समाज के लिए अभिशाप है, इसके 
अनेक दृष्परिणाम समाज क्यो भुगतने पड़ते हें । बालिझाओं को शिक्षा में विचारणीय प्रगति 
होन के यायजूद असमानता अभी भो बनो हुई है । प्राथमिक कक्षाओं तथा उचवतर प्राईमरी 
स्तर म प्रवेश लेन का प्रतिशत कम है । 

सवाई माधापुर में वर्तमान में (वर्ष 999) सात वर्ष और अधिक आयु की 
जमसस्या मे साक्षरता 35 86 प्रतिशत है । पुरुषों में साक्षरता 5394 दथा महिलाओं में 

१4 52 प्रतिशत हो है । अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों मे जीवन बसर 
करती हैं उनमे साक्षरता को स्थिति बड़ी दवनीय है । विवरण से स्पष्ट है जिले की कुल 
जनसस्था में 64 74 ग्रतिशत लोग निरक्षर है । पुस्थों में निरक्षरता का प्रतिशत 46 06 


ञआः 
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है । महिलाआ में निरक्षरता 9548 है जो कि चिता प्रद स्थिति हैं ! 

(4 ) परियोजनाओ का पलायन * राजस्थान से विगत वर्षों मे आयल रिफाइनरी 
'का पलायन मथुरा हुआ जो कि सवाई माधोपुर मे स्थापित किया जाना प्रस्तावित था । 
इस परियोजग का यह कहकर मथुरा पलायन कर दिया गया कि रणथम्भौर नेशनल पार्क 
होने के कारण वन एब पर्यावरण की दृष्टि से सवाई माधोयुर जिला उपयुक्त स्थल नहीं 
है । आज यही मथुरा ऑयल रिफाइनरी, आग का नगर फाउण्डरी उद्योग के साथ मे 
विश्व विख्यात ताज महल के अप्रितम सौन्दर्य के लिए खतरा बना हुआ है । जब दूनिया 
का आश्चर्य ''ताज”' को अनदेखा कर मथुरा मे ऑयल रिफाइनगी स्थापित की जा सकती 
है तो क्या सवाई माधोपुर मे रणथम्भौर नेशनल पार्क के रहते ऑयल रिफाइनरी स्थापित 
नहीं को जा सकती थी । 

एक अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजना गैस पर आधारित खाद सयत्र “*अरावली 
फ्र्टीलाइजर्स'' का पलायन सवाई माधोपुर से गडेयान (कोटा) हुआ ! जुआरी एश्रो 
केमिकल्प लि0 की ओर से प्रवर्तित चम्बल फर्टीलाइजस एण्ड कैमिकल्स मूल स्प से 
यह परियोजना अरावली को पहाडियो के निकट सवाई माधोपुर मे स्थापित की जा रही 
थी और तब इसका नाम अरावलो फर्टीलाइजर था लेक्नि पर्यावरण सबधी समस्याओं 
के कारण स्थान का यरिवर्तन करके इसे राजस्थान के कोटा जिले से स्थातान्तरित कर 
दिया गया इसका नाम भी परिवर्तित करके चम्बल फर्टीलाइजर्स कर दिया गया । 

अशवली फर्टीलाइजर्स के सवाई माधोपुर मे स्थापना के लिए केन्द्र सरकार 
ने “आशय पत्र” भो जारी कर दिया था, लगभग सभी आरम्भिक वैयारिया पूर्ण हो चुकी 
थी, लाखो की तादाद मे बेरोजगार युवको को रोजगार के फार्म बेचे जा चुके थे । रणथम्भार 
के बाघ अणावली फर्टालाइजर्स से अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे तो क्या अब 
सोरसन गडेयान (कोटा) मे स्थापित चम्बल फर्टोलाइजर्स एण्ड केमिकल्स से राज्य का 
दुर्लभ पक्षो ''गोडावण”' सुएक्षित महसूस कर सकेगा । इस परियोजना के पलायन से 
सवाई माधोपुर को न केवल अशवली फर्टोलाइजर्स से वरन्‌ हजोरा-बीजापुर जगदोशपुर 
गैस पाइप लाईन से भी चचित होना पडा है । क्‍या अरावली फर्टीलाइजर्स का पलायन 
सवाई माधोपुर के साथ खिलवाड़ नहीं ? 

आज भी एक के बाद एक प्ररियोजनाओ के पलायन का क्रम जारी है । यहा 
को सुदृढ़ आधारभूत सरचना परियोजनाओ को आकर्षित करती है किन्तु पलायन कर 
जाती है यदि यहा पलायत का सिलसिला जारी रहता हैं तो जिला औद्योगिक विकास 
को पिछडी दौड़ मे ओर भो पिछड जाएगा ॥ 

(5 ) जयपुर उद्योग लिमिटेड घिगत वर्षो से बद पडा है : राजस्थान का 
गौरव सवाई याधोपुर का जयपुर उद्योग लिमिटेड मे वर्ष 4987 से उत्पादन बद है । इस 
उद्योग ब्तो चलाने के लिए समय-समय घर राजनीति से ओद प्रोत आदोलन किए जाते 
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रह है मगर सग्कार व उद्याग पति दोना ही आखे मूदे हुए है । उद्योग को चलाने से 
सबधित झूठे आश्वासन जनता को दिए जाते रहे हैं । आज यहा के श्रमिक दो जून 
रोटी के लिए बिलख रह हे । यहा के श्रमिक व प्रबधक अन्यत्र पलायन कर रहे हैं। 
जिले मे लाइम स्टोन (सामेट ग्रेड) के पर्यात्त भडार है । जिप्सम उत्पादन 
की दृष्टि से राजस्थान घनी है । कोयला रेल परिवहन के माध्यम से बिहार से प्राप्त होता 
है । बी आई एफ आए ने भी उद्योग के चलने की सभाव्यता व्यक्त कर दी है फिर क्यो 
नहीं इस उद्योग को चालू किया जाता है ? यही जिले का एक मात्र आधारभूत उद्योग 
है जिसके कारण सवाई माधोपुर का नाम भारत के औद्यागिक जगत मे आता है । 

(6 ) पर्यावरण कक प्रभावित होने की आशका सवाइ माधापुर म॑ स्थित 
रणथम्भार नेशनल पाक राष्टाय धरोहर है इस पाक म दुलभ वन्य जाव है अप्रतिम 
नेसगिक सौन्दर्य है । उद्यागा की चिमनियो से निकलने वाला धुआ यहा की बचे से 
आच्छादित पबत श्रृंखला ओर वन्य जीवा पर विपरीत असर डालता है। 

बढ रहा पय्वरण प्रदूषण आज की ज्वलत समस्या है । सवाई माधापुर मे 
स्थापित हाने वाले उद्यागों से यहा के पयावरण के प्रभावित हाने की आशका है सभवतया 
'पयावरण सरक्षण का मद्देनतर रखते हुए हा सवाई माधापुर से महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं 
का पलायन हुआ ह ओर अनक परियाजनाओ को पर्यावरण विभाग को स्वीकृति नहीं 
मिल पाती हैं । 

सबाइ माधोपुर का पर्यटन उद्योग को दृष्टि से इतना विकसित कर दिया जाए 
कि अन्य उद्यागा का आवश्यकता हो महसूस न हो । इसके अभाव मे पर्यावरण कौ 
कीमत पर आद्यागिक विकास की बलि नहीं दा जा सकती है । 

(9) उद्यमीयता का अभाव जिले मे ऐसा कोई बडा उद्यागपति नहीं है 
जो यहा क ओद्यागिक विकास को सम्बल प्रदान कर सके । उद्यागों से सबधित प्रशिक्षण 
सुविधा नहीं हाने क कारण उद्यमीयता का विकास यथाचित नहीं हो सका है । जिले 
का शैक्षिक स्तर भा गिरा हुआ ह । यहा नासिखिए, अनपढ़ अनुभवहीन उद्यमी उद्योगों 
की स्थापना क लिए ऋण हेतु आवेदन करत देखे जा सकते है तिन्ह परियाजना तक 
की जण्नकारी नहीं उनका उद्देश्य यनकेन प्रकोरेण ऋण प्रात कर उसे हडप जाने तक 
हो सीमित रहत्वा है । उद्यागा को स्थापना मे उनका अधिक दिलचस्पी नहीं हाती है। 

गजस्थान म उद्योग लगाने सबधा नियमा व अनावश्यक औपचारिकताआ के 
कारण उद्यमिया को काफ़ी परेशानी हाती है । यहा उद्याग हेहु भूमि प्राप्त काने उस पर 
बिजली पाना लने तथा आधारभूठ सुविधाएँ जुटाने म काफ़ी लम्बी प्रक्रियाए अपनायी 
जाती है । इसस समय श्रम व धन का अपव्यय होता है ॥ काम म अनावश्यक टालमटोल 
तथा दरा की प्रवृत्ति अधिक है जिसस उद्यमी का यहा उत्साह कम हो जाता है । सरकार 
ड्वारा छूटा व रियायता की घोषणा हा कर दो जाठो है परन्तु इन घापणाओं पर यहा उद्याग 
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व्यवसाय चालू करने बाले उद्यमियो को जब ये रियायते व सुविधाएं नहीं मिलती तब 
उन्हे निशशा महसूस होती है । 

(8) क्षेत्रीय आर्थिक विघमता सबाई माधोपुर असुलित विकास का शिकार 
है ।गगापुर हिन्डौन व सवाई माधोपुर तहसोले जिले को शेष तहसीलो की अपेक्षा अधिक 
सम्पन्न है । करौली खनन की दृष्टि से सम्पन्न है फिर भी वहा औद्योगिक इकाइयो का 
अभाष है । टोडाभीम वादौती बोली बापववासा आदि तहसोले कृषि उत्पाद की दृष्टि 
से सम्पन्न है किन्तु औद्योगिक इकादयो की रिछता है | 

(9) निर्णयो म अनावश्यक विलम्ब सवाई माधोपुर मे जुआरी एग्रोफेमिकल्स 
लिमिटेड रीको जयपुर (काफरी) रैक जयपुर (मिथामूल) राजफेड मस्‍्टर्ड प्रोजेक्ट 
के लिए आशय पत्र जारी हो चुफे है । जुआरी एप्रोकेमिकल्स का पलायन अन्यत्र हो 
गया है । केवल राजफेड मस्टर्ड प्रोजेक्ट (तिलम सघम) हो क्रियान्वित हो पाया है । 
जयपुर उद्योग लिमिटेड जिसमे 7987 से उत्पादन बद है के बारे मे कोई निर्णय नहीं 
किया गया है ! 

सही समय पर सहो निर्णय नहां लिए जाने से या निर्णयो मे अनावश्यक बिलम्ब 
से परियोजनाओं की लागत मे वृद्धि होती हे उत्पाद के लिए लम्बे समय तफ प्रतीक्षा 
करना पडती हे इससे विनियोग और उत्पाद के सघ्य अन्तराल से वृद्धि होती ह॑ चिससे 
सुद्रा स्फीति से बृद्धि परिलक्षित होती है । 

( 0 ) उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग की समस्या जिले के बडे व मझोले 
उद्योग सस्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग न होने की समस्या से ग्रसित हैं । जयपुर उद्योग 
लिमिटेड म उत्पादन बद है । इण्डियन बाटिलिग प्लाट ने बर्ष 4990 9 से 35928 
मीटिक उन उत्पादव किया जबकि प्लाट की सस्थापित क्षमता 50 000 मीटिक टन है। 

( ॥] ) कन्द्रीय पूजा विनियोग सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ओद्यागिक 
विकास को दृष्टि से पिछड़े जिलो को श्रेणी मे सवाई माधोपुर को सम्मिलित नहीं किया 
गया जिससे यहा स्थापित हाने वाले उद्योगा को पूजो विनियोग सब्सिडी का लाभ नहों 
मिला नताजन उद्यमा विनियोग हेतु आकपषित नहीं हो सके | 

(२ ) स्लौतला व्यवहार देखते देखते कई महत्त्वपूर्ण परियोजचाओ का पलायन 
अन्यज हा गया । राज्य में शायद हाँ कोई जिला अद्य सरचना को दुष्ट से सवाई माधापुर 
से ज्यादा सम्पन्न हो कितु ओद्योगिक दृष्टि से यह जिला काफा पिछडा हुआ है । 

राउस्थान सरकार का कोई उपक्रम जिले मे नहीं रीको को कोई परियाजना 
नहीं जयपुर उद्योग लिमिटेड की ओर सरकार का कोई घ्यान नहीं । मण्डकायल स्थित 
काहूघाटपन बिवली परियोजना सरकाए को घोषणा के बावजूद निर्माण की प्रदीक्षा म है। 
यह सब जिले के साथ सौतेला व्यबहाः नहों तो और क्‍या है 
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औद्योगिक विवास की समस्याओ का समाधान 

सवाई माधोपुर के औद्यागिक विकास मे जो समस्याए हैं उनमे से अधिकाश 
'पर निजात शाया जा सकता है । निम्नाकित उपाय जिले के ओद्योगिक विकास को समस्याआ 
के समाधान मे कारगर सिद्ध हो सकत हे 

4 सवाई माधापुर को ओद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडा घोषित किया 
जाए सवाइ माधोपुर जिला केद्ध सरकार द्वार घोषित पिछडे जिलो को श्रेणी मे नहीं 
आता है इस कारण इस जिले मे स्थापित होने वाले उद्योयो को केन्द्रिय यूजी विनियोय 
सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता । जबकि वास्तविकता यह है कि सवाई माधोपुर जिला 
ओद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य के अन्य जिलो की तुलना मे काफो पिछड़ा हुआ 
है । जिले मे बडे मध्यम व लघु पैमाने के उद्योगो का नितात अभण्व है । जो उद्योग 
अस्तित्व में है उनमे से अधिकाश बद है या रूग्णता की समस्या से ग्रसित है । 

सवाई माधोपुर जिले को ओद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडा घोषित करने 
पर यहा औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा राज्य व देश के उद्यमी विनियोग सब्सिडी 
से आकपित होकर उद्योग्ग की स्थापना मे रूचि लगे । जिले मे औद्योगिक विकास हेतु 
अनुकूल वातावरण उपलब्ध है छोटे बडे सीमेट प्लाट कौ ठकनीक उद्यमियो को आकपित 
करने म सफल होगी । 

2 जयपुर उद्योग लिमिटेड को अविलम्ब चालू किया जाएं जयपुर उद्योग 
लिमिटेड जिले का एक मात्र आधारभूत उद्योग है । इसके कारण ही सवाई माधोपुर जिले 
को केन्द्र सरकार ने औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडा हुआ जिला घोषित नहीं 
किया है । 

देश मे सामेट का उत्पादव माग को अपेक्षा अधिक किया जा रहा है इसका 
आशय यह तो नहीं कि नवीन सीमट सयत्र स्थापित नहीं किए जाए या बद सीमेट इकाइयो 
का चालू करने के प्रयास नहीं किये जाए । सरकार को चाहिए कि वह अतिरेक उत्पाद 
के नियात की व्यवस्था करे या आन्तरिक स्वपन मे वृद्धि करे जिससे सीमट उद्योग को 
हा रहे घाटे को पूरा किया जा सके । 

जयपुर उद्योग के सबध म निणय लिए जाने मे अनावश्यक विलम्ब हो रहा 
है । एसा कोई कारण भा नजर नहीं आता जिससे उद्याग को आलू नहों किया जा सके। 
अनेक वर्ष बीत जाने के चाद भी उद्योग की चिमनिया सूनी है । करोड़ो रूपए कौ सम्पत्ति 
का दस, तरह बगल छोले के; त्पिए ने, छोट, जा, सकता है. ५ 

3 उद्योगो के बीच पर्यावरण सरक्षण सभव है - विश्व विस्‍्साद रणथम्भौर 
नेशनल यार्क की आड मे जिले के औद्योगिक विकास के लिए तैयार की गई कई औद्योगिक 
'परियोजनाओ का पलायन अन्यत्र हो गया । कोई नहीं चाहता कि रणथम्भौर के बाद्य 
प्रदूषित वातावरण मं विचरण कर मगर कब तक रणथम्भौर नेशनल पार्क की कौमत 
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पर जिले के औद्योगिक हित को तिलाजलि दी जाती रहेगी । कया जिला मुख्यालय के 
'निकट गैर प्रदूषणकारो औद्योगिक इकाइया स्थापित नहीं की जा सकती 2 यदि स्थापित 
की जाने बाली परियोजना प्रदूषणकारी है भी तो क्या उसके प्रदूषण को नियत्रित नहीं 
किया जा सकता ? आज उद्योगो के प्रदूषण को नियत्रित करने के लिए अधुनातन 
तकनोलॉजी बाजार मे आ चुकी ह॑ । विश्व विख्यात ताजमहल की भी तो मथुरा रिफाइनरी, 
जो कि अधिक घातक है से सुरक्षा की जा रही है । ओर फ़िर सवाई माधोपुर जिला 
क्षेत्रफल को दृष्टि से विशाल है, फिर क्यो नहीं औद्योगिक इकाइयो को स्थापना को 
जाती है ? क्यो अन्यत्र पलायन कर दिया जाता है ? क्यो नहीं बद इकाइयो को चालू 
किया जाता है ? 

4 राजनीतिक इच्छा शक्ति . क्षेत्र विशेष के तीव्र ओद्योगिक विकास के लिए 
राजनीतिक शक्ति का होता आवश्गक है । राजनीतिक शक्ति के रहते यह आबश्यक नहीं 
कि क्षेत्र मे कच्चा माल या अन्य आवश्यक ससाधत भरपूर उपलब्ध हो ।हाल ही के 
वर्षो मे सबाई माधोपुर जिला राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रोय स्तर पर सशक्त होकर उभर 
है । श्री डॉ अबशार अहगद केन्द्र सरकार मे वित्त राज्य मत्री रह चुके तथा वर्तमान ये 
श्रीगती नोेन्‍्द्र कबर राजस्थान सरकार से राज्यमत्री (रखतत्र प्रभार) है । इसके अलाबा 
श्रीसति उषा सीना ससद रादस्य (काग्रेस), श्री शिकचरण सिह राज्य सभा सदस्य ( भाजपा), 
श्री मूलचद राज्य सभा सदस्य (काग्रेस) है, श्री रतन लाल आजाद (भाजपा) श्री पूरण 
गल शर्मा (भाजपा) । ये राभी जिले के औद्योगिक हित को मदेनजर रखते हुए स्तरीय 
प्रयास करे तो सबाई माधापुर बया कुछ अर्जित नहीं कर सकता है। जिले में ओद्योगिक 
विकास की अथाह सभावत्याएँ बिखरी पडो है जरूरत यहा के राजनोतिज्ञों की सजगता 
की है । ये चाहे तो रातोग़्त सवाई माधोपुर का कायाकल्प कर सकते हैं । यदि राजमीतिज्ञो 
के माध्यम से जिले मे महत्त्वपूण परियाजनाएँ आती है, या इनके पलायव का दौर पनप्त्ता 
है तो इन्हे जिले मे दीघाबधि आधार अजित होगा साथ ही जिला पिछडेपन पर प्रहार 
भी कर सकेगा किंतु स्थानोय राजनीतिज्ञ ससद ओर विधान सभा म यहा को ओद्योगिक 
सभाब्यता के पक्ष को दृढ़ता के साथ नहीं रख सक है जिससे यहा उचद्योगा की स्थापना 
नहीं हो सकी, परिणाम जिले की औद्योगिक दुर्दशा के रूप मे सामने है । यहा की आद्योगिक 
स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यह आवश्यक हे +के सभी स्थानोय राजनीतिज्ञ स्व- 
हित से ऊपर उठकर विकास हतु प्रभावोत्पादक प्रयास करे । सबसे पहला प्रयास तो 
यह हो कि वे इस जिले को ओद्योगिक विकास की दृष्टि से 'पिछडा जिला' घाषित 
करवाए तत्पश्चात राष्ट्रीय स्तर के महत्त्वपृण मचो से जिले को प्राकृतिक सपदा तथा 
औद्योगिक चिकास को भाषो सभावनाओ के चारे मे सरकार तथा देशी-विदेशी उद्यमिया 
को अबगत कराए । प्रभावी प्रयास मे ही औद्योगिक विकास समाहित है । 
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5 परियोजनाआ क पलायन का क्रम राका जाए. सवाई माधापुर स आयल 
रिफाइनरा अराबना फ्टानाइनस राका परियानना आदि का पलायन अन्यत्र किया ना 
चुका है । यति इसा तरह ओद्यागिक परियातनाआ का पलायन हाता रहा ता हमार नियाचन 
का प्रमुख लक्ष्य सतुलित क्षयाय विजास का प्राप्त करना सदिग्ध हागा । 

शाननात स प्ररित हाकर स्थानाय ससाधना कां अवहलना कर आंधद्यागिक 
पारयाननाआ का पलायन कर दिया जाता है इसस ससाधना स युक्त स्थल का विकास 
सर बाचत रहना पड़ता है आर पलायन हा चुको परियात्रना का अद्य सरचना आर कच्चे 
माल का उपतज्धता स विमुख ॥ उत्पाटन का लागत ऊँची आन स औद्यागिक इकाई 
का लाभ पर चलाना कठिन हा जाता ह॑ आर यदि ल्लाभ हाता भा है ता उसे दाघकाल 
तक म्थिर नहा रखा ना सकता ह | अत परियात्रना पलायन विवकपूण निणय नहा 
है. निराह ससाधना का बयाटा ह इस यथासभव हतासानित किया लावा चाहिये । 

6 सरकार विकास म भागादार चन राय सरकार का लिले क साथ सोतेला 
व्यवहार का नाति का परित्याग करना चाहिए । समराइ माधापुर जिया कृषिगत उत्पादन 
खतिन बन सम्पटा पशु सम्यटा की दृष्टि स बहुत ही सम्पत्र हैं । सरकार को कृषि 
बन पशु खानन आधारित उद्यागा का उत्तरात्त विकास करना चाहिए । आद्यागिक 
पितियाचन क क्षेत्र म रा को भूमिका तगण्य ह उस बढाए जान की महती आवश्यकता 
है राय सरकार का चाहिए कि वह सवाई माधापर का ओद्योगिक विकास की दृष्टि 
स पिछद घाषित किए तान के लिए कद्र सरकार पर दबाव डाल । 

वित के आद्यागिक विस हतु सरकार द्वारा प्रभावा कदम उठाए 'नान आवश्यक 
हैं । सरकार का कुछ एसा प्यायत व सुविधाएं दना हागी जिससे उद्यमी अन्य स्थाना 
का छाडकर चित म उद्याग लगान हंतु आफपित हा । रातस्थान मे तन्म उद्यागपतिया 
का भा अपना मातृभूमि क प्रति कुछ कत्तय बनता ह । उन्‍्ह भा चाहिए कि वे सवाई 
माधापुर म उद्यागा का स्थापना कर | यदि उन्हें सक लिए थाला बहुत कष्ट उठाता 
पड ता मावृभूमि क हित मे उटा हा ना चाहिए. बतमान मे लत दश के विभिन भागा 
मे उद्याग व्ययसाय स्थापित करन वाले प्रवासा राजस्थानिया का कठिनाइया का सामना 
करना पड़ रचा है तय उन्हें यदा निनियाग करता चाहिए । यहा उन्हे अनायश्यक तनान 
नहा रहगा व अधिक शाति के साथ अपना उद्याग व्यवसाय का सचातत कर सकग। 

7 सतुलित क्षत्राय विकास पर विशप बल त्रित मे अधिकाण औद्यागिक 
इकाइया सताइमाधापुर गगापुर व हिलान आरलि कस्बा म हा कच्धित ह । खनित ससाधना 
का दृष्टि से सप्प| झएता भ आयद्योगिक क्षज के लिए भूमि अधिग्रहित का ता चुकी 
हू इस अविलम्ब प्रिफ्सित क्या जाना चाटिए | तिसम क्षत्र मे स्‍्टान पालिशिग एण्ड 
करिंग तथा चूत भट्ट को इकाइया जगाई जा सके । अन्य क्षत्रा म कृषि आधारित उद्याग 


इकाइया के पताउरण का प्राथमिफता दा जाए विसस स्थानाय साधना का लाभ उठाया 
जा सके । 
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9 औद्योगिक विकास वास्ते उपलब्ध ससाधनो व उद्यमियों क॑ बीच 
सामजस्प हो सवाई माधोपर मे उपलब्ध ससाधनो और उद्योगपतियो प्रतिभा के बीच 
उचित सामन्जस्य स्थापित करने की जरूरत है । सवाई माधोपुर मे वित्तीय ससाधवों का 
अभाव हो सकता है पर जिस तरह की प्राकृतिक सपदा यहा मोजूद है वैसी अन्य किसी 
स्थान पर नहीं है ) यहा के उद्यमिया को प्रशिक्षण त्रथा वित्तीय सस्राधनो कौ जरूरत 
है। जिले मे सीमेट उत्पादन के लिए लाइम स्टोन के यर्यात भडार मौजूद है परन्तु उनके 
दोहन के लिए पर्याप्त ससाधन सुलभ नहीं है । चमडा उद्योग के लिए कच्चा माल भरपूर 
है सैण्ड स्टोन पर्याप्त मात्रा मे है । परन्तु इनका उपयोग यहा नहीं हा प्रा रहा है । 

9 उद्योग सबधी सुविधाएं एक छत के नीचे हो जिले मे उद्योगों को बढावा 
देने के लिए रीको राजस्थान वित्त निगम बिजली पानी बैंक आदि सुविधाओं को एक 
ही छत के नीचे एकत्रित किया जाना चाहिए । इन सब सुविधाओं के आसानी से उपलब्ध 
होने पर एक ओर जहा घरेलू उद्योगो को प्रोत्साहन व बढावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर 
अन्य राज्यो से व देश से बाहर के उद्योगपति व पूजीपति जिले की ओर दौड़ेगे | 

कुटीर व घरेलू उद्योगो को महत्त्व देते हुए एक समिति का गठन कर इस बात 
का सर्वेक्षण करवाया जाना चाहिए कि कोन कौन से उद्योगो को किन किन क्षेत्रो मे स्थापित 
किए जाने से अधिक फायदा मिल सकता है । मजदूरों की उद्योगों मे भागीदारी हा 
उनके माग पत्नो के शीघ्र निपटारे हो । मधुर औद्योगिक सबधो से मानव दिवसों की 
हानि नहीं होती है तथा उत्पादन भी बिना किसी अवरोध के बढता है । 

40 गगापुर सिटी को नाभिक केन्द्र के रूप म विकसित किया जाए 
सवाई माधोपुर तिला भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी विस्तृत है जिला मुख्यालय 
जिल क केद्र मे स्थित नहीं है । गादाती टोडाभीम के उद्यमी के लिए सवाई माधोपुर 
मुख्यालय पर आना कष्टप्रद है | समय व धन को बर्बादी होती है । उद्यमी बार बार 
नहीं आना चाहते । कितु औद्योगिक गतिविधि कौ औपचारिकताओ को पूरा करने के 

लिए जिला मुख्यालय पर आना अपरिहाय है ।सभ्वतया यही कारण है कि महुवा करैली 
औद्योगिक क्षेत्रों मे भूखण्डो का आवटन होने पर भी ओद्याग्रिक इकाइया स्थापित नहीं 
हुई । गगापुर सिटी को नाभिक केन्द्र क रूप मे विकसित किया जाना चाहिए । गगापुर 
सिटो को यह जिले के लगभग मध्य म स्थित है । सवाई माधोपुर जिले की सभी तहसीलो 
की सीमा गगापुर सिटो को छूती है । यहा की आधारभूत सरचना भी औद्योगिक विकास 
के अनुकूल है । नाभिक केन्द्र जिला मुख्यालय भी हो सकता है कितु रणथम्भौर नेशनल 
पार्क भो जिले का गौरव है । यदि यहा अधिक औद्योगिक इकाइया की स्थापना कौ 
जादी है तो वन्य तीवदा के स्वछद विचरण क ब्रभावित होने को आशका उत्पन हो जाती 
है । इस दृष्टि से गगापुर श्रेष्ठ है । यह सवाई माथोपुर जिले का सबसे बडा शहर है 
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जहा स्थापित होने वाल्ली किसी भी तरह की औद्योगिक इकाई से रणथम्भोर के वन्य 
जोबो को कोई खतरा नहीं होगा । 

मार्च 4997 में करैली को नया जिला बनाने की घोषणा मुख्यमत्री भैरोसिह 
शेखाबत न॑ कर दी है इससे इस क्षेत्र का विकास होते की सभावत्रा बनी है। उद्यमी 
बार बार जिला मुख्यालय पर जाता है । उद्यमियो की इस कठिनाई को मद्देनजर रखते 
हुए उद्योगा से सबधित महत्त्वपूर्ण विभाग जिला मुख्यालय के अलावा हिन्डौन, गगापुर 
व करौली मे खोले जाए । राजस्थान वित्त निगम का शाखा कार्यालय गगापुर में एव 
उप कार्यालय करौली मे खोला जाए । इसां तरह से जिला उद्योग केन्द्र व रीको के कार्यालय 
खोले जाए जिससे उद्यमी का महत्त्वपूर्ण समय औद्योगिक विकास के लिए विनियोजित 
हो सके । 

॥॥ आधारभूत उद्योग की स्थापना अत्यावश्यक किसी भी क्षेत्र के 
औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत उद्योग का होना अत्यावश्यक है । आधारभूत उद्योग 
कौ मदद से सहायक उद्योगो लघु उद्योगो व अन्य उद्योगो का स्वत विकास होता चला 
जाता है । जयपुर उद्योग को चालू करना तो आवश्यक है हो इसके अलावा गगापुर व 
हिन्डौन में भी आधारभूत उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए । 

१2 जिले को विकास केन्द्र के रूप मे विकसित किया जाए सवाई माधोपुर 
में केन्द्र सरकार द्वाण प्रवर्तित योजना “विकास केन्द्र” स्वीकृत की जाए । राज्य सरकार 
को इस सबध मे प्रयास करना चाहिए । गौरतलब है कि राजस्थान सरकार द्वार केन्द्र 
सरकार को भेजे गए 8 विकास केन्द्रो के प्रस्ताव मे सवाई माधोपुर जिला भी था, किंतु 
इसे केन्द्र सरकार को आर से स्वीकृति नहीं मिल सकी । 

राजस्थान के औद्योगिक विकास के सदर्भ मे सवाई माधोपुर जिले की 
स्थिति 

राज्य के सवाई माधापुर जिले मे बडे ब मझौले श्रेणी के उद्योगों का नितात 
अभाव है । यहा लघु उद्या इकाइयो की भरमार है । वर्ष 4993 में जिले में 4487 
'पजीकृत लघु उद्योग इकाइया थी जिनमे 868 06 लाख रुपए का पूजी विनियोजन था। 
ये इकाइया खाद्य आधारित तम्बाकू सबधित सूंदो वस्त्र ऊनी सिल्क सबधित, जूट 
सवधित रेडीमड वस्त्र लकडी एवं लकडी उत्पाद, पेपर से संबंधित चमडे से सबधित 
रबर प्लास्टिक उद्योग रसायनिक उद्योग लौह-धातु उद्योग खनिज उद्योग इलेक्ट्रिक 
उद्योग इजोनियरी व मशीनरी ट्रासपोर्ट सबधित रिपेयरिंग व सविप्तिग आदि उद्योगों से 
सबधित हैं । 

औद्योगिक विकास के सदर्भ म सवाई माधोपुर जिले को स्थिति का आभास 
निम्नलिखित सूचको से सहज ही हो जाता है. - 

64 शुद्ध घरेलू उत्पाद राजस्थान का शुद्ध घरेलू उत्पाद वर्ष 4986-87 में 


सवाई माधापुर का ओद्यागिक विकास व55 


चालू मूल्यो पर 825446 लाख रुपए था जबकि इस वष सवाई माधोपुर का शुद्ध घरेलू 
उत्पाद चालू मूल्या पर 4563 23 लाख रुपए “हा ! राजस्थान के शुद्ध घोलू उत्पाद म 
सबाइ माधोपुर निले का हिस्सा 55 प्रतिशत हो रहा । 

6 2 प्रति व्यक्ति आसत वापिक आय राजस्थान मे प्रति व्यक्ति आय वर्ष 986 
8 मे चाजू मूल्या पर 2095 रूपए की तुलना म॑ सवाइ माधोपुर मे प्रति व्यक्ति आय 
297 रूपए हा रही । 

6 3 निमाण क्षेत्र मे अशदान व 3985 86 भे स़जस्थान औद्योगिक विकास 
(निमाण क्षेत्र) गे जिलवार यागदान इस प्रकार रहा 

निर्माण क्षत्र की क्कोमत्त (हजार रुपए ) 





सबाई माधोपुर 206294 (240) 
राजस्थान 8597727 

अजमेर 6848 (7 20) 
अलवर 440666 (5१3) 
भीलबाडा 428522 (499) 
चितौडगढ 784908 (9॥4) 
जयपुर 249790 (29 00) 


स्रोत स्टंटिस्टिकल एब्सटकः राजस्थाने 98% पृष्ठ 773 
नाट_ काष्ठक मे राय मे जिलो का योगदान प्रतिशत मे दर्शाया गया है । 


सबाई माधोपुर जिले का शुद्ध घोलू उत्पाद ज्ञाठ काने के लिए राख्यिकीय 
रूपरेखा 988 बसिक स्टेटिस्टिक्स 4988 स्टेटिस्टिकल एब्सटक्ट राजस्थान 4989 का 
'उपयाग किया गया हे तथा प्रति व्यक्ति आय को गणना के लिए जिले को 98] को 
जनगणना को आधार माना गया है 

राजस्थान के निर्माण क्षेत्र मे सबाइ माधोपुर जिले का चागदान केवल 2 40 
प्रतिशत रहा जबकि लयपुर चित्ताडगट तथा अनमर का यागदान क्रमश 29 प्रतिशत 
9 4 प्रतिशत तथा 7 20 प्रतिशत रहा [ 

64 कार्यसत जनसंख्या का अनपाव रानस्थान मे 3994 को जनगणना क 
अनुसार कायरव जर्सख्या को तिलवार स्थिति इस प्रकार रही 
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(प्रतिशत मे) 
मुख्य सीमात अकार्यरत 
'कायरत कार्यरत 
सवाई माधापुर 30 36 8 49 6 45 
अखिल राजस्थान 362 72२5 6 ॥3 
अजमेर 3५ 78 384 60 38 
भीलवाडा 40 39 634 53 27 
'चित्तौडगढ 47 45 758 5097 





6 5 औद्योगिक श्रमिकों का श्रेणा अनुसार वर्गीकरण औद्योगिक श्रमिका का 
श्रेणी अनुसार वर्गीकरण तिम्त्र तालिका में दशाया गया है 
मुख्य कार्यरत व्यक्तियो का औद्योगिक श्रेणी अनुसार वितरण ॥99॥ 








(प्रतिशत में) 
श्रेणी सवाई माधापुर राजस्थान अतमेर. कोट 
॥ कृपक 65 84 58 80 45 ॥3 र6 वा 
2 खेतिहर श्रमिक 8 42 4000. 028.. 292 

श्रेणी सवाई माधोपुर राजस्थान अजमेर कोटा 
3 पशुधन वन मछली उद्यान 
तथा सबधित गतिविधिया 733 780 उ44 240 
4 खनन तथा पत्थर निकालना. 78 १03 0्ववा 544 
5 (आ) घरेलू उद्योग 33॥ 200 246 १25 
(आ) घेलू उद्योग के अलवा उद्याग 354 5 45 3008.._ 4246 
6 निर्माण 22 242 283 464 
7 व्यापार एव वाणिज्य 546 64॥ 852 44 22 
8 परिवहन सगृह व सचार 227 239 408 4 88 
9 अन्य संवाए 8747 969 ॥3 08 व6 64 





ख्राव पापूलेशन आफ शजस्थान 99] से सकलित सभा प्रतिश्त निकाले गए हैं 

66 कुल यात्रना खच का उद्याग व खनन पर व्यय ज्य सरकार द्वाग वर्ष 
१973 74 म॑ सवाई साधापुर विले म यात्रता कार्यों पर क्यि गए कुल व्यय म॒ उद्याग 
घ खनन का हिस्सा मात्र 09 प्रतिशत था यह बष 497] 72 म॑ क्वल 037 प्रतिशत 
हो रहा । उद्याग व खनन पर अत्वन्त व्यय जिले के औद्यागिक विकास को दृष्टि से 
पिछडेपन का च्यातक है । 

67 पत्राकृत कारखाने राजस्थान मे वष 987 मे पजाकृत कारखाना को 
सस्या 9६65 थी जबकि सवाई माधापुर म पताकृत कारखाना को सरटप 89 ही रही। 
ध्यावव्य है कि यत॒स्थान म पत्राकृत कारखाता की सस्या बढ़कर 3993 मे 72580 हा 


चुको है। 


सब्राई माधोपुर का औद्योगिक विकास १57 


68 औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान मे वर्ष १988 89 मे रीको द्वारा विकसित किये 
गए औद्योगिक क्षेत्र तथा उनमे आवटित भूखण्डो की जिलेवार स्थिति इस प्रकार रही 











जिला औद्योगिक क्षेत्र (सख्या) आवदित भूखण्ड 
सवाई याधोपुर ५ 289 
राजस्थान 4375 44466 
गगानगर है 708 
जयपुर व5 2373 
चाली 5) 825 
जोधपुर 30 वजय8 

खोत रोको जयघुर 


69 राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण एवं उसका वितरण राजस्थान 
वित्त निगम की विभिन्न जिलो के औद्योगिक विकास मे भूमिका यथा स्वीकृत ऋण एव 
उसका वितरण को आगे तालिका म दर्शाया गया है - 

चर्ष १986 87 (राशि लाख रुपए मे) 


जिला स्वीकृत ऋण ऋण वितरित 
सख्या राशि सख्या राशि 
सवाई माधोपुर ग4 65 43 82 55 74 
राजस्थान 393॥ 7520 20 2795 4563 22 
अलबर 273 4434 98 438 690 33 
भोलवाडा 432 ५39 46 306 क6 57 
जयपुर 596 4467 58 322 582 47 





स्रोत बेसिक स्टेटिस्टिक्स राजस्थान 988 पृष्ठ 33 39 


6 १0 लघु उद्योगों मे ओसत वाषिक वृद्धि दर राजस्थान मे वर्ष 9982 83 
से 990 9॥ तक लघु उद्योग इकाइयो के विनियोग मे औसत वापिक वृद्धि दर 20 23 
प्रतिशत थी इस दौरान सवाइ माधापुर मे लघु उद्यायो के विनियोग मे औसत वार्षिक 
वृद्धि दर 9 64 प्रतिशत रहा । 

7 राजस्थान के औद्योगिक विकास मे सवाई माधोपुर जिले का योगदान अधिक 





सवाई माधोपुर मे 4987 के बाद पद्रकृत कारखागा का सख्या उपलब्ध नहीं है । 


458 राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


नहीं है । जिले के योगदान को निम्नलिखित तालिका म दर्शाया गया है - 








क्रस॒ विविध क्षेत्र वर्ष योगदान (प्रतिशत मे) 
है| सीमेंट उत्पादन 985 34 20 

2... लघु उद्योगो की सख्या १3990-9 273 

3. लघु उद्योगो मे बिनियोग १990 9१ 088 

4 लघु उद्योगो में नियाजन 4990-9] 2 2 

5. खादी उत्पादन (सूती एवं ऊनी) 990 9 264 

6  ग्रामोद्योग का उत्पादन 4990-97 336 

7. पर्यटकों की सख्या 4989 १02 





उपर्युक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि सम्पूर्ण राजस्थान 
और राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला विशेष रूप से औद्येगगिक विकास को दृष्टि से 
आज तक अपेक्षाकृत पिछडा हुआ है । यद्यपि विकास को विपुल सभावनाए हैं । 

8 सरकार को भूमिका एक लम्बे समय तक उत्साहवर्द्धक नहों रही है परन्तु 
अब इसमे बदलाव आया है । सवाई माधोपुर के धौमी गति के औद्योगिक विकास के 
लिए एक बड़ी सीमा तक राज्य सरकार को उत्तरदायो माना जा सकता है । सरकार ने 
कारगार भूमिका का निवहि जिले के विकास हेतु नहीं किया है । केन्द्र सरकार ने भी 
'कोई विशेष रूचि नहीं दर्शायी है । राज्य मे औद्योगिक विकास को गति देने हेतु स्थापित 
“रीको ” ने भी इस दिशा मे विशेष प्रयास नहीं किये हैं । राज्य सरकार मात्र पूजी विनियोग 
सब्सिडी प्रदान करती है । जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना “ड्रिप” मे इस जिले का 
चयन किया जाना अवश्य ही उल्लेखनीय बात है । 


ि अध्याय 43 


राजस्थान में आर्थिक उदारीकरण 








आर्थिक उदारीकरण और राजस्थान का औद्योगिक विकास 


भारत में औद्योगिक विकास को गति को स्पृहणीय बनाने वास्ते जुलाई 994 
से आर्थिक सुधारों की शुरूआत को गई । सुधारो के प्रारभिक चरण मे ही अर्थव्यवस्था 
के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो में आमूलचूल परिवर्तन किय यए नतीजतन वर्ष 4997-92 मे 06 
ग्रतिशत रसातल तक पहुच चुकी ओद्योगिक बिकास दर बढकर 47 प्रतिशत हो गई | 
यह तेजी से बढकर 994-95 (अप्रेल-अक्टूबर) मे 8 प्रतिशत तक पहुच गई । ताजी 
औद्योगिक नीति (जुलाई, 4997) को घोषणा के बाद निवेश की लागत को कम करने 
के अलावा पूजीगत सामानों पर शुल्क घटाया गया है ॥ वेट प्रणाली मे पूजीगत सामानों 
को सम्मिलित किया गया है । इनकी सुखद परिणति औद्योगिक बिकास की तेजतर गति 
के रूप में परिलक्षित होगी । उद्योग सभलेगे ठथा औद्योगिक विकास के क्षेत्र मे एक 
नये दौर कौ आशा कौ जा सकती है । 

भारत जैसे विकासोन्मुखी देश मे तो औद्योगिक विकास के बिना आर्थिक 
कठिनाइयों का निवारण असभव नहीं तो कठिन अवश्य है । खेती मानसून का जुआ 
होने के कारण समूची अर्थव्यवस्या सदैव डावाडोल को स्थिति में रहतो है ) लोगो के 
जीयन स्तर में भारी उतार-चढाव रहता है (निर्धनता का कुचक्र भी थमा नहीं है । लगातार 
आठ चर्षों से मातयूल के सामान्य रहने से अर्थव्यवस्था की स्थिति अवश्य सुधरी है । 
औद्योगिक घिकास से निर्धनता के कुचक्र पर प्रहार कर अर्थव्यवस्था को 'ऊची स्तर पर 
ले आपा' ज्ू' उफज़' है + कृषि उए जछ रहा जपलख्या' का साए कमा किया जा' सफल 
है ॥विदित है कि कृषि यर अधिक जनसख्या का भार होने के कारण कृषि जोत का 
आकार उत्तरोत्तर छोटा होता गया । औद्योगिक विकास से एक ओर कृषि जोत का विभाजन 
और उपविभाजन रूकेगा दूसरो ओर कृषिगत विकास के ललिए उर्वरक, उर्जा, उन्नत औजार 
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आदि मुहंया हा सकगे । एक सामा क बाद ृषि उत्पादिता आद्यागिक घिफास घर निर्भर 
करता ह ॥ कृषि काय म॑ लग हुए फालतू लाग उद्यागा का आर खिचग ।॥ ध्यावसायिक 
ढाचा भी तृतायक उद्यागा वी आर बढ सकगा । आद्यागिक वियास लागा के जीवन 
सवा मे सुधार के लिए भी आवश्यक ह । आधिक कल्याण म वृद्धि के लिए लोगा को 
आय म वृद्धि के साथ साथ उपभाग म विविधता रा आवश्यक्ठा हांता है. जा आद्योगिक 
विकास द्वारा ही सभव है । मनुष्या मे नियमितता बैनानिक दृष्टिकाण तकनीकी प्रगति 
के लिए कांशनं आदि आवश्यक गुणा का मृत्रद हाता है । 

आधद्यागिक बिकास॒ की उपादयता निवधिवाद है । भारतीय सदर्भ में इसकी 
प्रासगिकता म बढातरा तभा सभव हा पायगा उत्कि इसका लाभ समूच क्षेत्रां का हो। 
आज भएत म कुछ राज्य एसे हैं चहा आशद्यागिक विकाप्त की दर तजतर हे जबकि कई 
राज्य एस ह उहा औद्यागिक विकास गति नहीं पक्ड पाया ह । सामरिक दृष्टि से 
अतिमहत्त्वपूर्ण राउस्थान को आर्थिक उदाराक्रण म हुए ओद्यागिक विकास से अधिक 
लाभ नहीं मिला ह । इस बात को पुष्टि राय म आधद्यागिझ वियास की धीमी गति से 
स्पष्टत हाता है । 

राजस्थान विकासा-मुखी भारताय अश्व्यवस्था का एक कम विकसित राज्य है। 
यहा की भौगालिक एब प्राकृतिक स्थिति अन्य शाज्या की तुन॒ता म काफी विकट है । 
वर्तमान म राजस्थान के समश मुप्य चुनाता भौतिक एव मानवाय सस्लाधना का पूरा श्पपोग 
करने की है । वित्तीय सस्राधना की कमा क कारण राज्य म॑ भरपूर उपलब्ध प्राकृतिक 
ससाधना का अपक्षित विद्वाहन नहीं हा पाग्र है । गौरतलब है कि राय म॑ 45 प्रकार 
के अनाह एवं अधात्विक खनिजा क पयाप्त भडार ह । इसके बावजूद भी प्रात विकाप्त 
की राह के लिए तरसत रहा है / 

राज्य म औद्योगाकरण को गति का बल दन॑ क लिए तियातन काल ये राज्य 
सरकर द्वारा प्रयास किय गय किसु आद्यागिक्रीफरण का अपक्षित गति नहीं मिल पाई) 
लघु उद्योगा की सख्या म हो बढांतरी हा पाइ । अब रावघस्‍्था] आधिक विकास की 
गति के तेजतर करन वास्ते भारत सरकरर द्वारा लागू किय ला रह आर्थिक सुधारा क 
साथ कदमताल करने के लिए प्रयासरत ह ।राय म आद्यागिक विकास का गति को 
सपुण्ट करने के लिए केन्द्र द्वारा चुजाइ 799] म घापित का गई आद्यागिक नाति क अनुरूप 
ही सितम्बर 3994 म न औद्यागिक नाति का घाण्णा की गई । नह वाति की घाषणा 
के साथ ही क्रियात्विता भी शुरू का गई । इसस पूष ॥978 तथा 4990 में भा राज्य 
सरकर द्वारा औद्यागिक नीति को घाषणा को गई थो किन्तु व॑ आद्यागिक विकास का 
गठिनिधारक दिशा दन म सफ्ल नहों हा सकी ॥ हात हा मे थ्रापित नजीन औद्यागिक 
नीति सर राय म॑ आद्यागिझ विजास का अच्छा वाठावरण बनन लगा ह । राज्य में अमन 
चैन को स्थिति भा तियशका के लिए अनुकूल बना हुई है । उद्यमी अब बितियाग के 
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लिए उतना नहीं कतराते जितना की पूर्व के दशकों मे । राज्य सरकार द्वारा किये जा 
रहे प्रयासों के कारण विदेशी निवेशकों ने भी रूचि दशायो है । 

सजस्थान मे दिसम्बर 994 तक 23 बडी ओर मजोले श्रणी की बहुराष्ट्रीय 
'कप्पनिया ने 4550 करोड रुपए का विनियोजन किया । इन कपनिया की तकनीक पर 
आधारित परियोजनाए उत्पादन प्रारभ कर चुकी है । राज्य म विनियोजन करने बाली 
बहुराष्ट्रीय कम्पनिया सयुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरलेण्ड, डेनमार्क, रूस, यू के , ताईवान, 
स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, स्पेन, कगाडा और आस्ट्या आदि देशो की है । विदेशी 
कम्पनियों के तकनीकी सहयोग से रगीन टी वी ट्यूब्स जी जी पिक्वर ट्यूब्स, ग्लास 
शैल, बीयर और बीयर केन, सिक्‍योरिटी प्रिटिंग इक, एल्यूमीनियम रेडिएटर्स, डायप्रण्ड 
टोल्स, कॉटेबट लैंस, ए वी एस रेसिन, सिरेमिक रग, साइकिल शायर ट्यूब, इलेक्ट्रोनिक 
स्विचिग प्रणाली, शैविग ब्लेड, मास्टर बेचेज, टोनर्स व डेवलपर्स, पोलिस्टर फिलामेट 
बार्न, विप्स, टेरीवेंबल, कोल्डरोल्ड, सिट्रप्स, ऐयर सेपरेटर सयत्र यी दो सी रिजिड पाइप्स 
और आप्टिकल फाइबर आदि का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है । 

आर्थिक खुलेपन के दौर मे भारत मे किये गए कुल विदेशी पूजी निवेश पर 
दृष्टिगत किया जाए तो पाते हैं कि राजस्थान मे क्रिया गया बिदेशी निवेश अन्य राज्यो 
यथा महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्‍ली आदि की तुलना मे अत्यल्य हे । राजस्थान मे जो थोडा 
बहुत विदेशी निवेश किया गया है वह भी क्षेत्रीय विषमता को बढावा देने वाला ही है। 
अधिकतर बहुराष्ट्रीय कपनिया राज्य के कोटा, भिवाड़ी, शाहजहापुर, अलवर और आबूरोड 
जैसे औद्योगिक क्षेत्रो तक ही केद्धित है । इन क्षेत्रो मे औद्योगिक विकास की कोई समस्या 
नहीं है । अकूत प्राकृतिक सपदा वाले क्षेत्रों को पूजी विनियोजन की दृष्टि से उपेक्षा 
को गई ॥ 

राजस्थान के तीव्र ओद्योगीकरण के मार्ग ये कुछ आधारभूत समस्याएं है । 
जिनके कारण पूजी निवेश मे आशाजनक बढोठरी नहीं हो पा रही है । सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
बाधा उर्जा के अभाव को है । उर्जा की समस्या सदैव मुहबाए खडी है । इसके समाधान 
के लिए राज्य सरकार ने उर्जा के क्षेत्र मे निजो उचद्चसियो को आमत्रित किया है, किन्तु 
इस दिशा मे अभी अपेक्षित सफलता नहीं मिली है । अनेक परियोजनाओ के बीच केवल 
गुढा बरसिहसर यरियोजना को ही निजी क्षेत्र मे सौपे जाने का फैसला दिसम्बर 994 
तक हो पाया है । राज्य मे विद्युत को माग व पूर्ति मे भारो अतराल है । वर्तमान में 
राज्य मे माग व पूर्ति मे 40 प्रतिशत का अतर हैं । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपनी 
चौदहवीं रिपोर्ट मे मौजूदा अनुमानों के आधार पर सन्‌ 200॥ म राजस्थान मे बिजली 
की माग 34300 मेया यूनिट आको है, जबकि तब आपूर्ति महज 79747 मेगा यूनिट 
होगी अर्थात्‌ माय व आपूर्ति मे 44 प्रतिशठ से ज्यादा का फर्क होगा । राज्य सरकार 
उर्जा सबधो महत्त्वपूर्ण अद्य सरचना की समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है । राज्य 
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की आठवों पचवर्षाय योजना साढ़े ग्यारह हजार करोड रुपए की है । सातर्वी पचवर्षीय 
योजना तीन हजार करोड रूपए की थी । चालू वित्त वर्ष को योजना का आकार चौतोस 
सो करोड रूपए का है । यूनौगेज का काम राज्य मे उत्साह से चल रहा है । यमुना 
का पानी भी अब राजस्थान मे है । राज्य में लिग्नाईट को वाणिज्यिक उपयोग के लिए 
बाजार म ले जाना शुरू कर दिया गया है । कृषि क्षेत्र मे भी राज्य के कदम प्रगति के 
पथ पर है । 

आर्थिक सुधार के शुरूआती वर्षों मे उद्यमियों मे उत्साह है । इसका लाभ 
उठाने के लिए अद्य सरचना को बदले आर्थिक परिवेश के अनुरूप ढालने को महतो 
आवश्यकता है । खनिज ससाधनो को दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देश मे महत्त्वपूर्ण 
है । प्रान्त मे जन्मे औद्योगिक घराना ने देश के ओद्योगीकरण को गति दी है । अब 
विदेशी निवेशक हो राज्य मे कदम बढा चुके हैं तो स्वदेशी उद्यमियो के लिए मातृभूमि 
के प्रति आत्मीयता को देखते हुए यहा विनियोजन और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है । 
शज्य सरकार निवेशरो को आकर्षित करने को पुरयोर कोशिश करे कि यजस्थान देश 
के विकसित श्ज्यो की भाति आर्थिक खुलेपन के दौर म प्रगति के पथ पर कदमताल 
कर सके । 


वित्तीय अनुशासन और बजट 


राजस्थान का वित्तीय वप 996-97 का बजट मुख्यमत्री श्री भैरोस्तिह शेखावन 
द्वारा $ मार्च 4996 को राज्य विधान सभा में पेश किया गया । देश मे आगामी आम 
चुनाव की घाषणा हा चुकी है । राजस्थाठ म लोक सभा चुनाव 27 अप्रैल व 2 मई 
१996 का दो चरणो म सम्पन होने हैं इसलिए इतना समय नहीं कि राज्य विधान सभा 
में चचा क बाद बजट को पारित किया जा सके नतोजतन वर्ष 996-97 के चार माह 
के खच के लिए लेखानुदान भी विधान सभा में पेश कया गया ॥ 

बजेट म॑ क्सी नये कर का प्रावधान नहीं क्या गया है । राज्य बज॑ंट पर 
72 कराड रपए भार को अनेक रियायते, की गई है । सामाजिक और बुनियादी सेवाओं 
के विक्ास्त पर ध्यात केचद्धित किया गया है । महिलाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित 
क्या गया है । महिलाओ के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की घोषणा की गई 
है । ग्रामीण विकास पर सरकार ने विशप जोर दिया है, कुल व्यय का 63 प्रतिशत भाग 
ग्रामीण क्षेत्र के लिए निधारित किया गया है । जनता पर कोई नया कर नहीं थोपा जाना 
और रियायतो म बढातरी से बजट आम चुदाव को ध्यान मे रखकर बचाया गया परिलक्षित 
होता है । 

हाल ही क वर्षों में राजस्थान की आर्थिक स्थिति मे सुधार को प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
हुई है । पिभिनर आर्थिफ मूचको में राजस्थात ने प्रगति को है । राज्य म॑ प्रति व्यक्ति 
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योजनान्तगत निवेश 992 93 म 320 रूपए प्रति व्यक्ति से बढ़कर 7996 97 मे 727 
रूपए हो गया है । देश म याजना के आकार म सबाधिक प्रतिशत वृद्धि राजस्थान में 
ही हुई है । योजनाआ के आकार में बढोतरी से आर पचवर्षीय याजनाआ म॑ अद्य 
सरचनात्मक विकास पर बल दिये जाने के कारण आन राज्य मे बिकाप्त का बातावरण 
बना है । जिससे शुद्ध घरेलू उत्पाद ओर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हुई है । त्वरित अनुमानो 
के आधार पर प्रचलित कीमवा पर 7995 96 म राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद 32989 
करोड़ स्पए (वर्ष 994 95 स 843 प्रतिशत अधिक ) और प्रति व्यक्ति आय 680 
रुपए (7994 95 की प्रति व्यक्ति आय से 637 प्रतिशत अधिक ) ह । भारत की राष्टीय 
आय १980 87 के मूल्या के आधार पर 995 96 मे 230568 कराड रुपए तथा 4980 
8] के मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय 995 96 मे 2506 रुपए है । 

बतमान मे उद्यपी यहा विनियाजन से नहों कठराते है । स्वदशा उद्यमी तो 
दूर विदेशी निवेशक भी आकपित हुए हैं । विभित निवेशको द्वारा अगस्त 499 से अक्टूबर 
१994 के मध्य १529 करोड़ रुपए के पूजी निवेश हेतु उद्यमिता ज्ञापन (आइ ई एम ) 
प्रस्तुत किये गए थे जो बढकर दिप्तम्बर 7995 तक 22753 करोड रुपए के हो गए ह। 
नवम्बर 994 से दिसम्बर 995 तक प्रदेश म प्रस्तावित विनियोजन म 48 80 प्रतिशत 
को वृद्धि हुई । विदेशी पूजी निवेश मे बढोतरी हुई है । जनवरी 993 स अक्टूबर 4994 
के बीच स्वोकृत निवेशो की सख्या 54 था इनसे राजस्थान म 276 25 करोड रुपए विदेशी 
पूजी निवेश हुआ । 

जनवरी 4993 से अक्टूबर 994 के बीच भारत म॑ चो कुल विदेशी पूत्री निवेश 
हुआ उसका महाराष्ट्र मे 26 प्रातशत दिल्ली मे 73 प्रतिशत गुजरात में 8 98 प्रतिशत 
तमिलनाडु मे ५92 प्रतिशत तथा प बगाल मे 5 38 प्रतिशत भाग निवंश किया गया । 
कुल विदेशी पूजी निवेश का राजस्थान म केवल १47 प्रतिशत ही निवेश किया गया। 
विदेशी पूजी निवेश को दृष्टि से राजस्थान का स्थान दसवा रहा ) ग़जस्थान के ओद्योगोकरण 
कौ स्थिति का देखत हुए विदेशी पूत्री निवेश का महती आवश्यकता है क्ति निवेशकों 
के मार्ग मे प्रान्‍्त का आधारभूत सरचना सब॒धी समस्याएं आढ़े आती ह जिन्हे दूर करने 
के लिए विदेशी निवेशकों को अद्य सरचनात्मक क्षेत्र म निवेश के लिए प्ररित काना चाहिए। 

आर्थिक स्थिति पर चचा के बाद अब राज्य बजट पर चर्चा करना प्रासगिक 
होगा । 

सरकार राजस्व घाट को कम करने के लिए प्रयासरत है । वर्ष 9995 96 मे 
अनुमानित राजस्व घाटा 824 93 कराड रुपए था जा 995 95 के सशाधित अनुमानों 
में 546 60 करोड रुपए रहा । राजस्व घाटे में 278 33 करोड़ रुपए की कमी बेहतर 
राजस्व वसूली के कारण सभव हो सका । वध 3995 98 मे राजस्व प्राप्तिया निर्धारित 
लक्ष्य से ५४7 करोड स्पए अधिक रही + 
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'की तुलना म रेखाक्ति की जाने बाली बढोतरी हुई । राज्य को विषम भोगालिक स्थिति 
और अब तक के आर्थिक पिछडपन का दृष्टियत रखते हुए यह आवश्यक भा था ) 
पचवर्षीय योजना के आकार म॑ बढोत्तरी से वापिक याजनाआ मे वृद्धि हुई आर सामाजिक 
आर्थिक अद्य सरचना के बिकास का बल मिला । 

राज्य को बार्पषिक योजनाएँ 








वार्षिक योजना योजना आकार गत याजना का तुलना 
(करोड रुपए) म प्रतिशत वृद्धि 

१992 93 3400 

4993-94 उ700 2 42 

4994-95 2450 44 ॥] 

4995-96 3200 30 63 

996 97 (अनुमानित) 3200 शून्य 


होने के लिए नदा पचवर्षीय याजना म भारी वृद्धि क' आवश्यकता है । आठवीं योजना 
बडी होने के थावतृद भा वित्ताय ससाधनो का अभाव बना हुआ है । वष 4996 97 
को वापिक योजना भ अपक्षित वृद्धि सभव नहीं हा सकी । अत राज्य सरकार नवीं 
'प्रचवर्षय योजना के बटे आकार की बात याजना आयोग क सामन दृढ़ता स रख । 
नर्वों योजना क आकार म बढ़ातरा से दो लाभ हाग एक वापिक यात्रनाआ के आकार 
म॑ उत्तरोत्त वृद्धि सभव हा सकग। तथा दूसरा राज्य मं आद्यागिक विकास का सभावनाए 
मूर्च रुप ले सकगी ।' 

आउवों पचवर्षोय याजना क आसार का दखते हुए 3996 97 का बापिक यातना 
2750 करोड रुपए का हाना चाहिए, कितु विकासगत जरूरता का दाष्टगत रखते हुए 
वार्षिक योजना 3200 कराड रुपए निधारित का गई है । बरापक यात्रना म 450 कराड 
रुपए का अधिक प्रावधान क्य जान से आठवों यातना क्रा आकार लगभा 72 हजार 
करोड स्पए हा जान का अनुमान ह । विताय सस्राधना का शह प्रतिशत 7वानयोजन 
सरकार को वित्तीय कुशलता का दशाता है ॥ 

चार्पिक याजना 996-97 विनियोजन 











विनियोजन क्षेत्र विनियाचन_ विनियाजन वापिक याजना 
छाए एड ५; 53 का भा #ं, 077५ # 

॥ सामाजिक ओर सामुदायिक सवाएँ 947 20 2969 

/ कु... "५ आ अप आ ८ कब ४८७ ऋण 5 ० 

3 सिंचाई एवं बाढ वियत्रण 454 40 4420 

4 कृषि एव सबद्ध सेवाएँ अब 5& 983 


5 उद्याग व खनन ॥27 ६8 399 
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वापिक याजना की कुल राशि का 63 प्रतिशत से अधिक ग्रामाण क्षेत्र मं व्यय 
किया नाना प्रस्तावित है. सामातरिक ओर सामुदायिक सेवाआ क लिए 947 20 करोड 
रुपए निधारित किये गए ह तो कि वापिक याजना का 29 60 प्रतिशत है । सामाजिक 
आर सामुदायिक सवाआ म शिक्षा चिकित्सा पयजल आदि सवाए सम्मिलित की जाती 
है ।इन सवाआ क क्षत्र म रागस्थान की स्थिति अपक्षाकृत कमजोर है । अत सामाजिक 
सेवाआ पर अधिक व्यय का प्रावधान लातिमी है । क्तु उद्याग व खनन पर कुल वार्पिक 
यातना का केवल 399 प्रतिशत का प्रावधान निश्चित हो उद्योग व खनन के क्षेत्र म 
सरकार का उपक्षा का दशाता है । ओद्यागिक विकास बिना गरीबी निवारण कठिन है 
यह बात प्रमाणित हो चुकी है । उद्योगा क विकास पर राज्य सरकार का वितियोचन 
क्रा कम स कम दस प्रतिशत सुनिश्चित करना चाहिए । 

यातनाआ क जाकार सवधी परिप्रेष्य म वापिक यातना 996 97 पर दृष्टिपात 
प्रासगिक हागा । बतट म॑ वप 7996 97 का 3200 कराड स्पए का वापिक यात्रना 
का वित्त णापण स प्रकार स किया नाना प्रस्तावित ह 4 

वापिक योजना 996 97 का वित्त पोषण 








स्लात रुपए (कराड मं) वाधपिक योजना के 
प्रतिशत में 

। शाय क स्वय के ससाधन 4280 84 40 02 

2 बानार एवं सस्थाग्त ऋण 942 32 29 44 

3. कन्द्राय सटायता 488 37 45 25 

4. बाह्य सहायता 35000 4093 

5 अन्य 438 73 433 





कन्द्राय विनियातन का दृष्टि से राजस्थान सदेव उपक्षित रहा है ॥ बार्षिक 
यात्नाआ क वित्त पाषण म कच्द्राय सटायता का भाग घटा ह जिसस राज्य सरकार को 
याजतना वित्त पापण क लिए बातार एवं सम्थागत ऋण पर निभर होना पडा ह । वेश्वाक्रण 
क दार म यट सभव है कि कन्द्राय सहायता का प्रतिशत वष दर वर्ष कम हाता चला 
लाए । कन्द्राय सहायता म क्टाता को प्रक्रिया गत वर्षो स प्रारभ हा चुकी है ! चप 
992 93 का वापिक याजना म कन्द्राय सटावता 74 63 प्रतिशत था तो घटकर वष 
१995 96 म 52 07 प्रतिशत रह गइ । चपष ॥996 97 की वापिक याजना म ता कन्द्रीय 
सटायता आर भा घटकर १5 25 प्रतिशत हा रह गर ।घटता कद्भाय सहायता को दृष्टिंगत 
रखत हुए राय सरकार यर प्रयास कर कि आन्तरिक ससाधना का प्रतिशत पचास फीसदी 
तक पहुच जाए । 

तान बट मे आद्यागिफ वातावरण म सुधार के लिए राज्य सरकार क प्रयास 
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दृष्टिगोचर हुए है । सरकार ने विवेशको को आकर्षित करने के लिए करो म छूट को 
घोषणा कौ है । सगमरमर की सस्‍लरी ब फलाई ऐश की वबस्तुएँ बनाने बाले उद्योगो को 
7 वर्ष तक तथा ग्वास्यम निर्यातक इकाइयो को पाच वर्ष तक कर मुक्त कर दिया गया 
है । सीमेट, सगमरमर और ग्रेनाइट आधारित इकाइयो को बिक्री कर मे छूट दी गई है। 
इसके अलाबा औद्योगीकीकरण के क्षेत्र मे आधारभूत ढाचे के सुदृढ्ीकरण पर बल बष 
4996-97 को औद्योगिक क्षेत्र मे ' क्वालिटी इन्फ्रास्ट्क्चर बप' क रूप में मनाना प्रोजेक्ट 
डबलपमेट कॉरपोरेशन का गठन, प्रमुख ओद्योगिक क्षेत्र यथा भिवाडी आबू रोड जोधपुर 
नीमकाना आधि में सामाजिक आधारभूत सुबिधाआ का विकास भिवाडी मे ही 
निर्यातोन्मुखो फ्लोरीक्लचर काम्ल्लेक्स की स्थापगा बांकाउर मे सिमिक काम्पलेक्स की 
स्थापना आदि का प्रावधान किया गया है । सरकार के इन प्रयासों से राज्य म॑ ओद्योगिक 
विकास की गति बल पकडेगी + 

राज्य मे पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त है फिर भी राजस्थान पर्यटन की दुष्टि 
से अपनी महत्त्वपूर्ण स्थिति का लाभ नही उढा सका हे । भारत आने वाले पर्यटकों का 
थोडा भाग हो राजस्थान मे आ पाता है ॥ वर्ष 994 मे 436000 और 4995 म 539000 
विदेशी पर्यटक ही आ पाए । पर्यटको को आकपित करने के लिए सरकार ने गहल 
की है । जिनमे शेखावटी के लिए पर्यटन गाडी, जयपुर व अजपेर म॑ हवाई पट्टी जोधपुर 
मे होटल प्रबंध सस्थान, ग्रामीण पर्यटन आदि प्रमुख है । 

आर्थिक विकास मे आधारभूत सरचना विशेषकर उर्जा और सडका का अभाव 
प्रमुख बाधा है । कुछ बुनियादी समस्याएँ भी है । पेयजल आर निरक्षरता की समस्या 
विकट है । सरकार उर्जा की समस्या से निपटने के लिए आकाश पाताल और जमीन 
से उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनो से विद्युत उत्पादन के लिए सजगता से प्रयास कर रही 
है । बर्ष 7996-97 का बजट पेयजल को समर्पित क्या गया ह । इसके लिए 754 ॥2 
करोड स्पए का प्रावधान बजट में किया गया है । 

बजट मे कुल वित्तीय प्रावधान 








करोड़ रुपए 

मद 4995-96 96-97 प्रतिशत वृद्धि 
सशोधित अनुमाव बजट अनुमान 

ग्रामेण विकास 723 27 789 27 973 
कृषि तथा भू एवं जल सरक्षण.._ ॥27 ॥4 22080 73 66 
उद्योग 83 30 7222... (-) 30 94 
शिक्षा वर7ा3 55 395 6 ]] 76 
चिब्त्सा एव स्वास्थ्य 440 9 बान व4 759 
सडके एवं घूले 46778 45408 ( ) 280 


पेयजल 699 64 754 ॥2 778 








अध्याय ॥4 


राजस्थान में आर्थिक सुधारों 
के फलितार्थ 








भारत मे विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने के बास्ते 
वर्ष 999१ से आर्थिक सुधारो का शुरुआत की गई । आर्थक सुधाण के प्रारम्भिक पष्च 
वर्षो मे भारतीय आर्थव्यवस्था म॑ मूलभूत बदलाव किये गये । आधिक सरचना सबधी 
किये गय बदलावो के परिणाम भी दृष्टिगोचर होने लग ह । अधव्यवस्था से आर्थिक 
खुलेपन से तथा विदेशी निवेशकों को आकषिव करने पर बल देन से ओद्योगिक विकास 
का अच्छा वातावरण बना है । वर्ष 7996 से आथिक सुधारो का दूसरा चरण जारी है। 
वर्ष १996 97 का केन्द्रीय बजट त्तथा नवम्बर 9%6 मे मुद्रा नीति में किये गए बदलाब 
से आर्थिक सुथारो का यति मिली है । किन्तु अप्रेल सितम्बर 7996 97 मे ओद्योगिक 
विकास को थीमी दर तथा पूजी बाजार मे मदी से आर्थिक सुधारों को प्रासग्रिकता प्रभावित 
हुई है । 

राजस्थान एक विफासोन्मुखी राज्य है । राज्य सरकार विकास की गति को 
तेज करने के लिए प्रयासरव है । ण़ज्य सरकार ने फेन्द्र सरकार को ठर्ज पर औद्योगिक 
विकास्न को गति प्रदान करने के लिए समय समय पर औद्योगिक नीति की घोषणा की। 
अब तक राज्य सरकार 3978 4990 तथा १994 मे औद्योगिक नीति की घांपणा कर 
चुकी है । वर्ष 4990 की औद्योगिक नोति मे राज्य की आय मे उद्योगो का योगदान 
बढ़ाने के लिए खनन कृषियत्त व अन्य साधनों के अधिकतम उपयोग पर सवाधिक ध्याव 
दिया गया । इसके अलावा राजगार सृजन क्षेत्रीय अस्तुलच का समाप्त करना उद्यमिया 
को प्रोत्सादन आदि पर विशेष बल दिया गया ॥ ग्रामीण क्षेत्रा मे राजगार सूजच को बढावा 
देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग हथकरघा दस्वकारी व चमडा आधारित उद्योगो क 
विकास को सर्वोच्त प्राथमिकता दो गई । लघु पैमाने को इकाइया यथा अतिलघु उद्योग 
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की लम्बाई 66837 किलोमीटर थी इसम्रे राष्ट्रीय राजमार्ग 2846 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग 
980 किलोमीटर, मुख्य जिला सडके 5549 किलोमीटर, अन्य जिला सडके ॥245 
किलोमीटर, ग्रामीण सडके 34250 किलोमीटर तथा सीमावर्ती सडके 2239 किलोमीटर 
है । वर्तमान मे राजस्थान मे 'निःक्षरता छोडो अभियान' चलाया जा रहा है । राज्य मे 
साक्षरता मे वृद्धि को प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है । वर्ष 499] मे 7 वर्ष और अधिक 
आयु की जनसख्या मे साक्षरता बढकर 38 55 प्रतिशत हो गई । पुरुषों मे साक्षरता 5499 
प्रतिशत तथा महिलाओ में 2044 प्रविशव साक्षरता है ॥ 


आर्थिक सुधारों के फलितार्थ- 


आर्थिक नौति मे किये गये बदलाव तथा आधारभूत सरचना के विकास पर 
बल देने से राजस्थआन की अर्थव्यवस्था विकास कौ और अग्रसर हुई है । चालू मूल्यो 
पर आर्थिक विकास दर (जी एस डी पी पर आधारित) वर्ष 4992-93 मे 8 95 प्रतिशत 
१993-94 मे ॥ 447 प्रतिशत चथा 7994-95 में 27 66 प्रतिशत थी ॥ वर्ष 996- 
97 के लिए आर्थिक विकास की दर 886 प्रतिशत (ग्रॉविजनल) निर्धारित की गई है 
॥ प्रचलित कौमतो पर सकल घरेलू उत्पाद 7992 93 मे 27232 करोड़ रुपए था जो 
'बढकर 4993-94 मे 28433 करोड रुपए, 994-95 मे और बढकर 35594 फरोड रपए 
हो गया । स्थिर कौमगो (980 8) पर सकल घरेलू उत्पाद 4992 93 मे 0॥92 
'कशेड रुपए था जो बढकर 994-95 मे 97065 करोड रुपए हो गया । 

औद्योगिक विनिर्माण सूचकाक 7992-93 मे 262 69, 7993-94 मे 309 86 
तथा 3994-95 से 36 44 रहा । राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 3995 96 के 
अनुसार वर्ष 4988-89 मे उद्योगो से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि 570 रुपए थी । प्रति व्यक्ति 
विद्युत उपभोग वर्ष ।993 94 से 254 कि वाट था ॥मार्च 4994 म कुल ग्रामो में विद्युतीकृत 
ग्रामो का प्रतिशत 83 42 प्रत्तिशत था ॥ 


ढांचागत निवेश-- 


देश मे हुए ढाचागत निवेश के क्षेत्र मे राजस्थान का चाथा स्थान है । जबकि 
इस क्षेत्र श्र सर्वाधिक मिवेसा यध्यपदेश मे हुआ है / अग्रम्त 7997 मरे लेकर दिसम्युर 
7994 के बोच देश मे कुल 4,40,620 करोड़ रुपए का ट्यचागत निवेश हुआ । इसमे 
से 500 करोड रुपए का निवेश राजस्थान मे हुआ था ॥ शाजस्थान मे हुए कुल निवेश 
'का 32 4 प्रतिशत निजी क्षेत्र की भागीदारी से हुआ । प्रति व्यक्ति निवेश के क्षेत्र म हिमाचल 
प्रदेश प्रथप रहा है । राजस्थान इस मामले में नोचे है । यहा प्रति व्यक्ति निवेश 4254 
रूपए है । निर्माण क्षेत्र में अगस्त 499 से दिसम्बर 994 तक को अवधि में 228940 


प72 राजस्था) को औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


करोड रुपए का निवेश हुआ । इसमें से राजस्थान में 6857 करोड स्पए का निवेश हुआ। 
राज्यो मे प्रस्तावित निवेश के सदर्भ मे राजस्थआग से 48772 करोड रुपए के निवेश 
का प्रस्ताव है, जबकि पूरे देश मे 776462 करोड रुपए के निवेश का प्रस्ताव है । राजस्थान 
मे इस प्रस्तावित निवेश के कारण 2 लाख 47 हजार रोजगार अवसरों का सृजन होगा। 


पूंजी निवेश-- 


परिवर्तित आर्थिक परिवेश मे 990 से 995 के बीच राज्य में एक दर्चन 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने कुल 7] अरब रुपए का पूजी निवेश किया । राज्य सरकार ने 
१994 95 मे प्रदेश मे वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उच्यमो के 237 आइ ई एम केन्द्र सरकार 
को प्रेषित किये । इनके माध्यम से 4453 करोड रुपये का विनियोजन होने की आशा 
है जिससे 39790 व्यक्तियो को शेजगार प्राप्त होगा । 

राज्यवार मजूर प्रत्यक्ष पूजी निवेश के अन्तर्गत जनवरी 4993 से जुलाई 9 
तक राजस्थान में 38 मिलियन रुपए के 42 प्रस्ताव मजूर किये गए । पूजी निवेश में 
बढोतरी दर के लिहाज से राजस्थान देश मे तीसरे स्थान पर है । पूजी निवेश क्षेत्र में 
गत दो वर्ष (994-95 तथा 995 96) मे राजस्थान ने कुछ विकसित राज्यों को भी 
पीछे छोड दिया है । राज्य की यह उपलब्धि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के कारण 
सभव हो सकी है । अक्टूबर 994 से दिसम्बर 995 तक प्रस्ताविक निवश 48.87 
फीसदी की दर से बढा ! गुजरात (66 44 प्रतिशत) और तमिलनाडु (56 4 प्रतिशत) 
के साथ देश मे क्रमश प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे । राजस्थान की निवेश चढोदरी 
के मुकाबले उत्तरप्रदेश (26 25 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (20 89 प्रतिशत) काफी पीछे 
रहे । यह पूजी निवेश औद्योगिक क्षेत्र के लिए है । देश के वित्तीय सस्थानो ने राजस्थान 
को मिलने वाले कर्ज मे बढोतरी की है । अप्रैल-दिसम्बर 7995 के बीच अखिल भारतीय 
वित्तीय सस्थानो से मिलने वाला कर्ज 308 करोड रुपए था । जबकि इससे पूर्व के 
लप से इस दौरान मात्र 877 करोड रुपए का कर्ज मिला । 


निर्यात मे बढोतरी-- 

राजस्थान के ग्रमुख निर्यातो मे कपडे, सिले सिलाए वस्त्र, खाद्य एव कृषि 
उत्पाद, रासायनिक एवं सम्बद्ध उत्पाद इजीनियरिंग, हस्तशिल्प उत्पाद, मारबल, ग्रेताइट, 
इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, गलीचे-दरिया, प्लास्टिक एवं लिनोनियम, चमडे से बनी वस्तुएं, 
दवाइया, ऊन एवं ऊन तैयार उत्पाद और हाथकर्षा निर्मित वस्तुएँ उल्लेखनोय हैं. ॥ 

राजस्थान मे पिछले पाच वर्षों म निर्यात मे काफी वृद्धि हुई है ॥ वर्ष 990- 
9 मे जहा कुल 424 84 करोड रुपए का वियात हुआ था, वहाँ 4997-97 में 68.86 
करोड रुपए, 992-93 में 05॥94 करोड रुपए और 4993-94 में 4432.28 करोड 
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रुपए का निर्यात हुआ । वर्ष 994-95 मे 2632 59 कराड रुपए मूल्य के विभिन्न प्रकार 
के उत्पादों का निरयोत्त किया यया जो कि इससे पहले बर्ष के मुकाबले 83 प्रतिशत से 
अधिक है ।बर्ष 7994-95 मे राज्य से सर्वाधिक 543 78 करोड रुपए मूल्य का निर्यात 
हीसे बा रहा जवकि रचो व आभूषण का निर्यात 440 66 करोड रुपए का था । निर्यात 
'किरे' गए अन्य प्रमुख उत्पादों के तहत कपडे का वियात 428 05 करोड रुपए सिल- 
पफ्रिलाए वस्त्र 304 73 करोड स्पये, खाद्य एव कृषि उत्पाद 227 40 करोड रुपए, रासायनिक 
रूब सम्बद्ध उत्पाद 224 94 करोड रुपए का था जबकि इजीनियरिंग, हस्तशिल्प उत्पादो, 
'मारवल कथा ग्रेनाइर और इलेक्ट्रोतिक उपकरणो का निर्यात क्रमश * 429 44 करोड, 30 02 
केग्रेड, ४7 करोड और 60 करोड रुपए का रहा । राज्य से नियात किये गए उत्पादों 
में सर्वाधिक घढोत हीरे के जिर्यात मे रही ॥रत्त एवं आभूषण तथा खाद्य एव कृषि 
जन्य उत्पादों के निर्यात में यह बरढोतरी क्रमश* 476 १2 प्रतिशत तथा 706 88 प्रतिशत 
की रहो । 

नइ औद्योगिक नीति मे शत प्रतिशत निर्यात पर आधारित उद्योगो को काफी 
रिक्षयनों की घोषणा को गई है । इनमे प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन देना, बिजली 
कर्येती से छूट देना, मशीन व कच्चे माल को खरीद पर कर म छूट शामिन है । राज्य 
में नदी औद्योगिक नीति के बाद उद्योगों मे पूजी विनियोजन काफी बढा है । वर्ष 7994- 
95 चक बड़े व मझौले उद्योगा मे लगभग 8356 करोड रुपए का पूजीनिवेश हो चुका 
हैं ॥ छोटे उद्योगो में पूजी निवेश की यह राशि लगभग १500 करोड रुपए तक पहुच 
चुके है । राज्य में इन उद्योगो के लगने से बढे उद्योगो मे जहा 38 लाख लोगो को 
रोजगश मिला है, वहीं लघु उद्योगो मे 659 लाख लोग रोजगार पर लगे हुए है । उद्योगो 
को दी जात्रे वाली रियायत्रों के वहत मार्च 4995 तक 7765 औद्योगिक इकाइयों के लिए 
98.44 करोड रुपए की अनुदान राशि मजूर को गई । इसके अलाबा 424 औद्योगिक 
इकडयों तो बिक्री कर का लाभ दिया गया । 


आओजलता परिव्यय- 


राजस्थन की आठवीं पचवर्षीय योजना का आकार 7500 करोड रुपए स्वीकृत 

किया गया । यह योजना सातवोीं पचवर्षोय योजना को तुलना मे 283 प्रतिशत अधिक 
है + ग्रब्य को आठवों योजना का आकार आखश्च प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, तमिलवाडू, 
उद्यीसा, पश्चिमी बगाल से अधिक है ॥ चालू वित्तोय वर्ष (996-97) आठवी योजना 
का अंक्िम वर्ष है ॥ आठवी योजना के काल मे सार्वजनिक क्षे का वास्तविक परिलाभ 
१2000 करोड रुपए लेबे का अनुमात है । राजस्थात का प्रति व्यक्ति औलत विनियोजन 
उ64 रपए है जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत 240॥ स्पए ही है ।वर्तमात मे ( दिसम्बर 
३3996) में राज्य को नवों पनरवर्धाय यांजना के “द्राप्टवआण पत्र” पर विचार किया जा 


प74 राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


रहा है । राज्य सरकार ने नवीं योजना का आकार 25 हजार करोड़ रुपए रखने का फैसला 
किया है । नवीं योजना की समयावधि 997 से 2002 होगी । राज्य मे नर्वी योजना 
अप्रैल 997 से प्रारभ होगी और मार्च 2002 तक क्रियान्वित रहेगी । राजस्थान की नर्वीं 
पचवर्षीय योजना 27वीं सदी के परिप्रेक्ष्य मे आर्थिक विकास की दशा और दिशा दय 
करेगी । 

आर्थिक उदारीकरण के दौर ने राजस्थान की वार्षिक योजनाओ के आकार में 
उत्तरोत्तर वृद्धि हुयो है । वर्ष 4992 93 की वार्षिक योजना का आकार 400 करोड 
रुपए था । वार्षिक योजना का आकार बढकर 996 97 मे 5200 करोड रुपए (अनुमानित) 
तक जा पहुँचा । वर्ष 7995 96 की वापिक योजना का आकार 3200 करोड रुपए था 
जो गत वर्ष की योजना के आकार से 306 प्रतिशत अधिक था । राजस्थान मे उर्जा 
के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक योजनाओ के सार्बजनिक परिव्यय मे ऊर्जा विकास 
को प्राथमिकता दी गई । वर्ष 994 95 मे उर्जा पर सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिव्यय 
65 39 करोड रुपये था । 

वार्षिक योजना 4994 95 मे सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक व्यय 


विकास शीर्ष वास्तविक योजना परिव्यय 


4 कृषि एवं सम्बद्ध सेवाए 240 2 
2 ग्रामीण विकास 480 54 
3 विशिष्उ क्षेत्रीय योजना 345 

4 सिचाई एवं बाढ़ नियत्रण 38॥ 3 
5 ऊजा 654 39 
6 उद्योग व खनिज व27 64 
7 यातायात 478 62 
8 वैज्ञानिक सेवाएँ एवं अनुसधान 39 

9 सामाजिक एव सामुदायिक सवाएँ 606 54 
१0 आर्थिक सेवाएँ 47 72 
११ सामान्य सेवाएँ 24 63 





स्रात आधिक समीशा ॥995 96 राजस्थान सरकार । 


शजस्थान में आर्थिक उदाग्नेकरण के प्रारभिक पाच वर्षों म अथव्यवस्था म 
किय गए ढाचागत बदलाव से पूजो विवश निर्यात ढाचागत निवेश आदि भगत्रो में 
विकासात्मक प्रवृत्ति दृष्टिगाचर हयो हैं । किन्तु प्रदेश म क्षेत्राय असुतलन की समस्या 
बढ़ी तथा राज्य को ऋण ग्रस्तता से मुक्ति नहीं मिलो है । राजस्थान सरकार को दनदारिया 
37 मार्च 4990 तक 6 हजार 727 करोड 70 लाख 69 हजार स्पए थी जा बढकर 37 


रुजस्थान मे आधिक सुधारों के फलितार्थ 75] 


मार्च 4996 तक 4 हजार 249 करोड 20 लाख 38 हजार हो गई ॥ 3॥ मार्च 4990 
तक राज्य सरकार पर चार हजार 382 करोड 94 लाख 94 हजार स्पए सार्वजनिक ऋण 
ओर एक हजार 744 करोड १5 लाख 35 हजार स्पए अन्य देनदारिया थी । वर्ष 7995- 
96 के सशोधित अनुमाग्ा के अनुसार मार्च 3996 तक राज्य सरकार पर 9 हजार 37 
करोड 93 लाख १8 हजार रुपए सावजनिक ऋण और पाच हजार 23 कराड 27 लाख 
30 हजार स्पए की अन्य देनदारिया थी । राज्य सरकार का वर्ष 995-98 मे सार्वजनिक 
ऋण पर 878 करोड 3 लाख 59 हजार रुपए तथा अन्य देनदारियो पर 362 करोड 76 
लाख १9 हजार स्पए का ब्याज चुकाना पड़ा । राज्य सरकार को देनदारियो म॑ वृद्धि 
का प्रमुख कारण याजना लाभ मे बित्त पोषण के लिए अधिक ऋण प्राप्त करना है । 

आर्थिक सुधारों के दार मे राजस्थान मे क्षेत्रीय असतुलन की समस्या उभरी 
है । कोटा अलवर जयपुर भालवाड़ा तेजा से ओद्योगीकरण की ओर अग्रसर है वहां 
सवाई माधोपुर बाग टाक तथा पश्चिमी जिले आधिक विकास की दोड मे पिछड़ गए 
है । एक सर्वेक्षण के अनुसार रानस्थान के मेदानी तथा पहाडा क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति घरेलु 
उत्पाद राज्य स्तरीय औसत की तुलना मे काफो कम रहा है । वर्ष 986 87 से 4990 
9] को अवधि म प्रति व्यक्ति घरल्‌ उत्पाद का राज्य स्तराय औसत 02 7 प्रतिशत रहा 
है । इसकी तुलना मे हनुमानगढ़ गगानगर वाले सघन सिचित और कृषि क्षेत्र मे यह 
आसत १7 72 प्रतिशत रहा जवकि सवाई माधोपुर थक धोलपुर भरतपुर दोसा आदि 
मैदानी क्षेत्रा म सकल घरेलू उत्पाद का आसत केवल 84 45 प्रतिशत रहा । 

राजस्थाव मे बढती ऋणग्रस्तवा ओर क्षेत्रीय असतुलब को समस्या के निदान 
के लिए कारार प्रयास की आवश्यकता है । ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए योजना 
के वित्त पापषण के लिए स्वय के सस्ताधना मे बढोतरी करनी होगी । ओद्यागिक विकास 
को गति को बेहतर करने के लिए प्रत्यक्ष पूजी निवेश को बढावा दिया जाना आवश्यक 
है ॥ क्षेत्रीय असतुलन को समस्या से निपटन क लिए विकास को दौड मे पिछड चुके 
जिला का औद्योगिक सभाव्यता सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ।पिछड़े हुए क्षेत्रा मे उपलब्धता 
प्राकृतिक ससाधना पर आधारित उद्योगा का स्थापना का जानी चाहिए । सार्वजनिक क्षेत्र 
के योजना परिव्यय म पिछड़े हुए जिलो का प्राथमिकठा देनी चाहिए । 


